
11|| PT SPRINT राजव्यवस्था (उत्तर) || 2022

Drishti IAS Presents...

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtiias.com
Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

Drishti IAS, Tonk Road, 
Vasundhra Colony,  
Jaipur, Rajasthan

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, 
Opp. Signature View Apartment, 

New Delhi

Drishti IAS, Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj, 

Uttar Pradesh

Drishti IAS, 21
Pusa Road, Karol Bagh

New Delhi - 05

Detailed
Explanation

Answers

Explanation
Explanation

Answers

Answers

Answers

Explanation

Answers

Answers

Answers

Explanation

Answers

Answers

Answers

Answers
ExplanationAnswers

Answers

Answers

Explanation

Answers

Explanation

Answers

Explanation

Answers

Answers

Explanation

Answers

((tuojhtuojh 2021 —  2021 — ekpZekpZ 2022) 2022)

jktO;oLFkkjktO;oLFkk



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT राजव्यवस्था (उत्तर) || 202222

उत्तर

Q.1
उत्तर: B 
व्याख्या: 
z	 वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, तब 

भारतीय संघीय ढाँचे में शामिल थे:
�	भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत 

शामिल थे।
�	भाग B राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें 

शामिल थीं।
�	भाग C राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश 

भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
�	भाग D राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 

शामिल थे।
z	 वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, भाग सी और भाग 

डी राज्यों को 'केंद्रशासित प्रदेश' की एक श्रेणी में मिला दिया गया। 
संघ शासित प्रदेश की अवधारणा को संविधान के सातवें संशोधन 
अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था।

z	 UT उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिये 
बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत 
अलग (आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से) हैं या आर्थिक 
रूप से कमज़ोर हैं या राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं।
�	इन कारणों से वे अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में 

नहीं रह सके और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की 
आवश्यकता थी। 

z	 केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 
संघशासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 
उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
�	हालाँकि पुद्दुचेरी, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में 

अपवाद हैं तथा आंशिक राज्य की स्थिति के कारण एक 
निर्वाचित विधायिका और सरकार है।

z	 वर्तमान में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं- दिल्ली, अंडमान और 
निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, 
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप व पुद्दुचेरी। अतः विकल्प B 
सही है। 

Q.2 
D.	 अनुच्छेद 49
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 अनुच्छेद 47: भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया 

है कि "राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दवाओं 
के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने 
के लिये नियम बनाएगा"। अतः विकल्प B सही है।

Q.3
उत्तर: C
व्याख्या
z	 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक 

संवैधानिक निकाय है।
�	अनुच्छेद 148 कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता 

है। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है। अतः कथन 1 
सही है।

�	CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में शामिल हैं: अनुच्छेद 149 
(कर्त्तव्य और शक्तियाँ), अनुच्छेद 150 (संघ और राज्यों के 
खातों का विवरण), अनुच्छेद 151 (CAG की रिपोर्ट), 
अनुच्छेद 279 (‘शुद्ध आय’ की गणना आदि)  तथा तीसरी 
अनुसूची (शपथ या प्रतिज्ञान) और छठी अनुसूची (असम, 
मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का 
प्रशासन)।

�	संक्षिप्त विवरण:
�	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख - 1753 

में बनाए गए।
�	वह लोक व्यय का संरक्षक होने के साथ-साथ केंद्र और 

राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को 
नियंत्रित करता है। अतः कथन 2 सही है।

�	उसे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर लगे एक अधिपत्र 
(Warrant) द्वारा नियुक्त किया जाता है।
�	कार्यकाल: इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 

तक होता है। ( दोनों में से जो भी पहले हो) 
�	निष्कासन: CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और 

उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह राष्ट्रपति के 
प्रसादपर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। अतः कथन 3 
सही नहीं है।
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Q.4
उत्तर: D
व्याख्या:
EWS कोटा:
z	 10% EWS आरक्षण 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 

2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया 
गया था। अत: कथन 1 सही है।  
�	इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 

(6) को सम्मिलित किया गया। अत: कथन 2 सही है।   
�	यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों 

में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
�	यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) 

तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) 
के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों 
के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।

z	 यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान 
करने में सक्षम बनाता है।

Q.5
उत्तर: B 
व्याख्या:
z	 भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की 

आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अतः कथन 1 
सही नहीं है।

z	 अनुच्छेद 348 (1) (A), जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा 
प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में आयोजित की जाएगी।

z	 इसलिये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है 
कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का 
उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये 
जाने चाहये। अतः कथन 2 सही है।

Q.6  
उत्तर: C
व्याख्या:
यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013
z	 भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान 

राज्य 1997 मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'विशाखा दिशा 
निर्देश' दिया गया है।

�	इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 
(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("यौन 
उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया। अतः कथन 1 सही 
है।

z	 तंत्र: अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता 
है और शिकायतों के निवारण के लिये एक तंत्र बनाता है।
�	प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक 

कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन 
करना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है।

�	शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी 
न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

�	शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने 
पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।

z	 दंडात्मक प्रावधान: नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। 
अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।
�	बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित 

करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
z	 प्रशासन की ज़िम्मेदारी: राज्य सरकार हर ज़िले में ज़िला अधिकारी 

को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति ( 
Local Complaints Committee- LCC) का 
गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं 
को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया 
जा सके।

Q.7
उत्तर: C 
व्याख्या
z	 हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के 

उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 54 लाख-70 लाख रुपए (राज्यों 
के आधार पर) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपए कर दी गई थी।
�	इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिये खर्च की सीमा 20 

लाख-28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख- 40 लाख रुपए 
(राज्यों के आधार पर) कर दी गई थी।

z	 यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के 
दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है जिसमें सार्वजनिक 
बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर 
खर्च शामिल होता है।
�	चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को 

ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है।
�	उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण 

प्रस्तुत करने पर RPA, 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा 
उसे तीन साल के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अतः 
कथन 1 सही है।
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z	 किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जिसका 
अक्सर पार्टी के उम्मीदवार फायदा उठाते हैं। अतः कथन 2 सही है।

Q.8
उत्तर: A 
व्याख्या
z	 संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में 

नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का 
प्रयास करेगा।

z	 समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ 
ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद 
लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती 
है।

z	 अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से 
एक है।
�	अनुच्छेद-37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 

संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया 
जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में 
मौलिक प्रकृति के होंगे। अतः विकल्प A सही है।

Q.9  
उत्तर: C
व्याख्या
z	 वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गवाह संरक्षण योजना- 2018’ 

को मंज़ूरी दी थी, जिसका उद्देश्य एक गवाह को निडर और सच्चाई 
से गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा कि:
�	अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार 

अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है। अतः कथन 
1 सही है।

�	यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के 
तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी।

�	न्यायपीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदनशील 
गवाहों के बयान परिसर स्थापित करने को भी कहा है।

z	 यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय 
ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है 
और स्पष्ट कहा कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी।

z	 वर्षों से विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों और न्यायालय के विभिन्न 
निर्णयों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया 
है।
�	गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997), 14वें विधि आयोग 

की रिपोर्ट और मलीमथ समिति की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण 
योजना की सिफारिश की है। अतः कथन 2 सही है।

Q.10 
उत्तर: D 
व्याख्या
z	 भारतीय चुनाव आयोग (ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव 

प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक 
प्राधिकरण है।

z	 यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्य सभा और राज्य विधानसभाओं 
और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन 
करता है।

z	 भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन 
मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना की बात करता है। अतः 
कथन 1 सही है।
�	चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 

1950 को हुई थी।
�	संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की 

शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।
z	 मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव 

आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद, इसे एक बहु-सदस्यीय 
निकाय बना दिया गया है। अतः कथन 2 सही है।

z	 आयोग में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त 
और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

z	 इनका निश्चित कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी 
पहले हो, होता है।
�	मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा 
सकता है। अतः कथन 3 सही है।

Q.11  
उतर: C
व्याख्या: 
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:
z	 NCPCR का गठन मार्च 2007 में ‘कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 

चाइल्ड राइट्स’ (Commissions for Protection of 
Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक 
वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।

z	 यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 
कार्यरत है। अतः कथन 1 सही है।

z	 आयोग का अधिदेश (Mandate) यह सुनिश्चित करता है कि 
सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के 
संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त 
राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
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z	 यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to 
Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त 
एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच 
करता है। अतः कथन 2 सही है।

z	 यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 
[Protection of Children from Sexual 
Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की 
निगरानी करता है।

Q.12
उत्तर: D
व्याख्या:
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:

�	रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950: रोमेश थापर बनाम 
मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता 
सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।

�	अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान 
अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की 
गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ 
अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है।

�	निहित अधिकार: प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा 
स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 
19 (1) (ए) के तहत संरक्षित है।

�	हालाँकि, प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है।
�	एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल प्रतिबंध लगा 

सकता है, यह अनुच्छेद 19 (2) के तहत कुछ प्रतिबंधों 
का सामना करता है, जो इस प्रकार है:

z	 भारत की संप्रभुता और अखंडता
z	 राज्य की सुरक्षा
z	 विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
z	 सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या में
z	 न्यायालय की अवमानना
z	 मानहानि
z	 किसी अपराध के लिये उकसाना। अत: विकल्प D सही है।
Q.13
उत्तर: B
व्याख्या: 
चुनावी बॉण्ड के बारे में:
z	 चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 

10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए 
के गुणकों में जारी किये जाते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है। 

z	 भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने 
(Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की 
तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं। अत: कथन 2 सही है।  

z	 यह बॉण्ड इन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में 
प्रतिदेय होता है।

z	 बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, 
अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि 
हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है। अत: कथन3 सही है। 

z	 एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से 
बॉण्ड खरीद सकता है।

z	 बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

Q.14
उत्तर: C
व्याख्या
z	 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा 

(UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को 
विभिन्न राज्य संवर्गों के तहत आवंटित किया जाता है। अतः कथन 
1 सही है।
�	इसलिये उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की 

जवाबदेही होती है।
z	 राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवा 

(एआईएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है और किसी 
भी समय यह कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो 
सकती है। अतः कथन 2 सही है।

Q.15
उत्तर: C 
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान में 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) 

को जोड़ा जो क्रमशः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक 
कर्तव्य शामिल हैं।
�	अनुच्छेद 48A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने एवं 

देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
�	अनुच्छेद 51A (g): प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार 

करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अतः कथन 
1 सही है।

z	 नई परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार 
या आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु पर्यावरण संरक्षण 
अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत एक पर्यावरणीय प्रभाव 
आकलन (EIA) अधिसूचना जारी की जाती है। अत: कथन 2 
सही है।
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Q.16
उत्तर: C
व्याख्या:

हिंदू कानून से संबंधित विधियाँ/नियम
मिताक्षरा कानून दयाभागा कानून 

मिताक्षरा पद की उत्पत्ति 
याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर 
द्वारा लिखित एक टीका के नाम 
से हुई है।

दयाभाग पद जिमुतवाहन द्वारा 
लिखी गई, समान नाम की 
पुस्तक से लिया गया है।

भारत के सभी भागों में इसका 
प्रभाव देखने को मिलता है और 
यह बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र 
एवं द्रविड़ शैली में उप-
विभाजित है।

बंगाल और असम में इसका 
प्रभाव देखने को मिलता है। 

जन्म से ही संयुक्त परिवार की 
पैतृक संपत्ति में पुत्र की 
हिस्सेदारी होती है।

पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई 
स्वत: स्वामित्व/अधिकार नहीं 
होता है, परंतु वह अपने पिता 
की मृत्यु के बाद स्वतः ही इस 
अधिकार को प्राप्त कर लेता है।

एक पिता के संपूर्ण जीवनकाल 
के दौरान परिवार के सभी 
सदस्य को कॉपर्सनरी का 
अधिकार प्राप्त होता है।

पिता के जीवनकाल में पुत्र को 
कॉपर्सनर का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता है।

इसमें कॉपर्सनर का भाग 
परिभाषित नहीं है और इसे 
समाप्त नहीं किया जा सकता 
है।

प्रत्येक कॉपर्सनर के हिस्से को 
परिभाषित किया गया है और 
इसे समाप्त किया जा सकता है।

पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर 
सकती है लेकिन उसे अपने 
पति और पुत्रों के बीच किसी 
भी बँटवारे में हिस्सेदारी का 
अधिकार प्राप्त है।

यहाँ महिलाओं के लिये समान 
अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि 
पुत्र बँटवारे की मांग नहीं कर 
सकता हैं और यहाँ पिता ही पूर्ण 
मालिक होता है।

Q.17  
व्याख्या:
अनुच्छेद 243 D:
z	 यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 

महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सीटों के आरक्षण को 
सक्षम बनाता है।

z	 इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव 
द्वारा भरे जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में उस पंचायत 
क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 
के अनुपात के समान होगी। यह उस पंचायत क्षेत्र में उस क्षेत्र की 
कुल जनसंख्या का भार है तथा ऐसी सीटों को एक पंचायत के 
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जा सकता 
है। अतः विकल्प C सही है।

Q.18
उत्तर: C 
व्याख्या
z	 वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, उदाहरण के 

लिये पति या पत्नी का एक-दूसरे के समाज पर अधिकार।
�	विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक 

कानून दोनों में ही इन अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसके 
तहत पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता के भुगतान 
की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है।

�	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 और विशेष विवाह 
अधिनियम, 1954 की धारा 22 पति या पत्नी को स्थानीय ज़िला 
न्यायालय के समक्ष यह शिकायत करने हेतु सशक्त बनाती हैं कि 
दूसरा साथी बिना किसी ‘उचित कारण’ के विवाह से अलग हो 
गया।

z	 वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा को अब हिंदू पर्सनल 
लॉ में संहिताबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक 
काल में हुई थी। अतः कथन 1 सही है।
�	यहूदी कानून से उत्पन्न, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का 

प्रावधान ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत तथा अन्य समान 
कानून वाले देशों तक पहुँचा। 

�	ब्रिटिश कानून पत्नियों को पति की निजी संपत्ति/अधिकार मानता 
था, इसलिये उन्हें अपने पति को छोड़ने की अनुमति नहीं थी।

�	मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ-साथ तलाक अधिनियम, 1869 
(जो ईसाई समुदाय के कानून को नियंत्रित करता है) में भी इसी 
तरह के प्रावधान किये गए हैं।

�	वर्ष 1970 में ब्रिटेन ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के कानून 
को समाप्त कर दिया था।

Q.19  
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 संघवाद संक्षेप में केंद्र और राज्यों सहित एक दोहरी सरकारी प्रणाली 

है। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है।
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z	 देश के भीतर संघीय भावना को बनाए रखने के लिये संवैधानिक 
प्रावधान:
�	राज्यों और केंद्र की संबंधित विधायी शक्तियाँ भारतीय संविधान 

के अनुच्छेद 245 से 254 तक वर्णित हैं।
�	7वीं अनुसूची में शामिल सूचियाँ—संघ सूची, राज्य सूची और 

समवर्ती सूची भी शक्तियों के न्यायसंगत वितरण की पुष्टि करती 
हैं, जहाँ सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र निश्चित 
है जो उन्हें संदर्भ-संवेदनशील निर्णयन (Context 
Sensitive Decision-making) में सक्षम बनाता 
है।

�	अनुच्छेद 263 में संघ और राज्यों के बीच व्यवहार के सुचारू 
संक्रमण और विवादों के समाधान के लिये एक अंतर-राज्य 
परिषद (Inter-State Council ) की स्थापना का 
उपबंध किया गया है।

�	अनुच्छेद 280 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों और 
शर्तों को परिभाषित करने हेतु वित्त आयोग (Finance 
Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है।

�	इसके साथ ही, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने के 
लिये 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन 
निकायों के गठन के प्रावधान शामिल किये गए। अतः विकल्प 
C सही है।

Q.20  
उत्तर: B
व्याख्या
z	 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों 

का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी 
प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिये।
�	इस प्रस्ताव के जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक 

दलों की मान्यता की निगरानी चुनाव चिह्न (आरक्षण और 
आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी 
के अनुसार चिह्नों का आवंटन भी होगा। अतः कथन 1 सही नहीं 
है।

z	 आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों का फैसला करने के लिये 
निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। 
�	सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1971 में सादिक अली और 

एक अन्य बनाम ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा। अतः 
कथन 2 सही है।

Q.21
उत्तर: B 
व्याख्या: 
z	 चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत 

करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या 
राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
�	अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के 

रूप में घोषित किया जाता है।
z	 नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त पार्टियों को केवल एक 

प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। साथ ही, इन पार्टियों को चुनाव 
के समय चालीस "स्टार प्रचारक" रखने की अनुमति है और 
पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को बीस "स्टार प्रचारक" रखने 
की अनुमति है। अत: कथन 1 सही है। 
�	इन स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों 

के चुनावी खर्च में शामिल नहीं है। अत: कथन 2 सही नहीं है। 
z	 प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में उसके उपयोग के लिये विशेष रूप 

से आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है।
�	इसी तरह, प्रत्येक राज्य की पार्टी को एक प्रतीक आवंटित किया 

जाता है जो विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में उसके उपयोग 
के लिये आरक्षित होता है जिसमें उसे मान्यता दी जाती है। 

�	दूसरी ओर, एक पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी, मुक्त प्रतीकों 
की सूची से एक प्रतीक का चयन कर सकती है।

Q.22
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 दिव्यांग लोगों के लिये संवैधानिक और कानूनी ढांँचा:

�	अनुच्छेद 14: राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति 
को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से 
वंचित नहीं करेगा।
�	इस संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों को संविधान के समक्ष समान 

अधिकार प्राप्त होने चाहिये।
�	दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: भारत 

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक 
हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, जो वर्ष 2007 में लागू हुआ था।
�	कन्वेंशन सुगम्यता (पहुँच) को एक मानवाधिकार के रूप 

में मान्यता देता है तथा विकलांग व्यक्तियों तक पहुँच 
सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपायों को अपनाने पर 
ज़ोर देता है है। अतः कथन 1 सही है।

�	सुगम्य भारत अभियान: यह सुगम्य भारत अभियान के रूप में भी 
जाना जाता है और विकलांग व्यक्तियों को विकास के लिये 
समान अवसर प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुँच को सक्षम 
बनाता है। अतः कथन 3 सही है।
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�	अभियान बुनियादी ढाँचे, सूचना और संचार प्रणालियों में 
महत्त्वपूर्ण बदलाव करके पहुँच को बढ़ाने का प्रयास करता 
है।

�	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016: भारत 
सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 
को अधिनियमित किया, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित 
प्रमुख और व्यापक कानून है।
�	अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिये सेवाओं के संबंध 

में केंद्र और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारियों को परिभाषित 
करता है।

�	यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार 
के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने 
की भी सिफारिश करता है जहाँ वे एक सामान्य व्यक्ति को 
मिलने वाले विकास लाभों को साझा कर सके। अतः कथन 
2 सही है।  

Q.23  
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन 

का प्रावधान करता है।
�	इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के 

जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद 
या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है। अतः 
कथन 1 सही है।

z	 संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय 
जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
�	नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-

राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र 
सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।

z	 अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water 
Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या 
नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य 
विवाद के निर्णय हेतु  एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का 
अधिकार प्रदान करता है।
�	किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और 

न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस 
अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा 
सकता है। अतः कथन 2 सही है।

Q.24
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिये विशेष संबोधन का प्रावधान किया 

गया है।
�	इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव 

के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के 
प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित 
करेगा और संसद को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में 
सूचित करेगा। अतः कथन 1 सही है।

z	 इस तरह के संबोधन को 'विशेष संबोधन' कहा जाता है और यह एक 
वार्षिक विशेषता भी है।

z	 इस संबोधन के लिये संसद के दोनों सदनों का एक साथ एकत्र होना 
आवश्यक है। 

z	 राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है और 
प्रायः इस अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता 
है। अतः कथन 2 सही है
�	यह संबोधन पिछले वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न गतिविधियों 

और उपलब्धियों की समीक्षा प्रस्तुत करता है तथा उन नीतियों, 
परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें 
सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे 
बढ़ाने की इच्छा रखती है। 

z	 यह अभिभाषण व्यापक रूप में उन विधायी कार्यों को भी इंगित 
करता है, जिन्हें उस विशिष्ट वर्ष में आयोजित होने वाले सत्रों के 
दौरान लाने का प्रस्ताव किया जाना है। 

Q.25
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 संविधान का अनुच्छेद 25 (1) ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म 

को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार’ 
की गारंटी देता है।

z	 यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता 
है- जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता 
का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो।
�	हालाँकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक 

व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य के हितों के आधार 
पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।

z	 इसके निहितार्थ हैं:
�	अंतःकरण की स्वतंत्रता: अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से 

मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
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�	धर्म को मानने का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वास और आस्था 
का सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार।

�	आचरण का अधिकार: धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और 
विश्वासों तथा विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार।

�	प्रचार करने का अधिकार: किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरों 
तक पहुँचाना या प्रसारित करना या किसी के धर्म के सिद्धांतों 
की व्याख्या करना। अतः कथन C सही है।  

Q.26
उत्तर: C
व्याख्या: 
सांसदों और विधायकों के लिये अयोग्यता:
z	 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने 

के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का 
उल्लेख है।

z	 कोई भी व्यक्ति जो धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत 
के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं 
को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, तो उसे 3 वर्ष 
के कारावास का दंड दिया जा सकता है। 
�	अधिनियम की धारा 8 (3) में कहा गया है कि यदि कोई सांसद 

या विधायक किसी अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है 
और उसे 2 साल या उससे अधिक समय के लिये जेल भेजा 
जाता है, तो वह रिहाई के समय से 6 साल तक चुनाव लड़ने हेतु 
अयोग्य हो जाएगा। अत: कथन 1 सही है।

�	भले ही कोई व्यक्ति दोषसिद्धि के बाद जमानत पर हो और 
उसकी अपील निपटान के लिये लंबित हो लेकिन उसे चुनाव 
लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है। अत: कथन 2 
सही है।

z	 धारा 8(4) ने दोषी सांसदों, विधायकों और एमएलसी को अपने पदों 
पर बने रहने की अनुमति दी बशर्ते उन्होंने निचली अदालत द्वारा दिये 
गए फैसले की तारीख के 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालयों में अपनी 
दोषसिद्धि/सज़ा के खिलाफ अपील दायर की हो।
�	जुलाई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 

1951 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया और इसे अधिकारातीत 
घोषित कर दिया और माना कि अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख 
से होती है।

Q.27
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के 

अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता 
है।

z	 अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद 
परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित 
किया जाता है।

z	 एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग 
का गठन करती है।
�	परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन 

अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक 
स्वतंत्र निकाय है। अत: कथन 1 सही है।

z	 परिसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक 
स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन 
आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल 
होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा 
सकता है।
�	परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता 

है और यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। 
अत: कथन 3 सही नहीं है।

z	 निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक विधायी निकाय 
वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (विधानसभा या लोकसभा सीट) 
की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य 
परिसीमन है।

z	 किसी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार 
(पिछली जनगणना) के आधार पर फिर से परिभाषित करने के लिये 
वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है।
�	एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस 

प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी 
परिवर्तन हो सकता है।

�	संविधान के अनुसार, इसमें अनुसूचित जाति (SC) और 
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये विधानसभा सीटों का 
आरक्षण भी शामिल है। अत: कथन 2 सही है।

Q.28
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक 

व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया 
जा सकता है।
�	राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे 

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
z	 संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता 

है।
�	वह राज्य के मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य 

राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
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�	वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण 
कड़ी के रूप में कार्य करता है।

z	 राज्यपाल के कार्य/शक्तियाँ:
�	राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और 

दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
�	राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 

की जाती है। (अनुच्छेद 164)
�	राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 

अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार 
के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)

�	राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित 
कर सकता है। (अनुच्छेद 213) अत: विकल्प D सही है।

Q.29
उत्तर: C 
व्याख्या:
विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया:
z	 भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI):

�	CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत 
के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

�	अगले CJI के संदर्भ में निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के 
नाम की सिफारिश करता है।

�	हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से 
व्यावहारिक रूप से इसके लिये वरिष्ठता के आधार का पालन 
किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

z	 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
�	सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन 

का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
�	CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च 

न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, 
जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता 
है।   

�	निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में 
अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया 
जाना चाहिये।

�	इसके पश्चात् कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी 
सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से  इसे राष्ट्रपति को सलाह 
देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। अतः कथन 2 सही है।

Q.30
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 सार्वजनिक व्यवस्था को आमतौर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा 

के समान माना जाता है।
z	 सार्वजनिक व्यवस्था उन तीन आधारों में से एक है जिन पर राज्य 

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है।
�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण 

की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने 
तथा प्रचार करने का सामान अधिकार देता है, बशर्ते ये अधिकार 
सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों 
से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुरूप हों।

z	 सार्वजनिक व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य मौलिक 
अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले आधारों में से भी एक है। अतः 
कथन 1 सही है।

z	 संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची 2) के अनुसार, 
सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों 
में निहित है। अतः कथन 2 सही है।

Q.31
उत्तर: C
व्याख्या:
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:
z	 अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार: यह भारत के संविधान 

के अनुच्छेद 21(A) (86वें संशोधन) के तहत भारत में 6-14 वर्ष 
की आयु के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व 
के तौर-तरीकों का वर्णन करता है। अतः कथन 1 सही है।
�	अधिनियम में समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण 

अनिवार्य है और वंचित समूहों में शामिल हैं:
�	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
�	सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग।
�	निःशक्तजन।अतः कथन 2 सही है।

z	 यह एक गैर-प्रवेशित बच्चे के लिये आयु-उपयुक्त वर्ग में भर्ती होने 
का भी प्रावधान करता है।

z	 इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय तथा अन्य ज़िम्मेदारियों 
को साझा करने की भी बात की गई है।

z	 यह संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है:
�	छात्र शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratios)
�	इमारतें और बुनियादी ढाँचा (Buildings and 

Infrastructure)
�	स्कूल-कार्य दिवस (School-working days)
�	शिक्षक-कार्य के घंटे (Teacher-working hours)
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Q.32
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय 

के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
�	भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा 

CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
�	CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है। 

z	 केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Com-
mission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी 
भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार 
के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। 
�	वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक 

समिति (Committee on Prevention of Cor-
ruption) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की 
स्थापना की गई थी।

�	यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है।
z	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की स्थापना केंद्रीय गृह 

मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि 
भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के 
लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक 
गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।
�	यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के 

कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया 
गया था।

z	 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने राष्ट्रीय स्तर पर 
लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया।
�	वे एक "लोकपाल" के रूप में कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक 

पदाधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के लिये 
भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।

�	1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने सांसदों 
सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को 
देखने के लिये दो स्वतंत्र प्राधिकरणों- केंद्रीय और राज्य स्तर पर 
स्थापित करने की सिफारिश की।

�	वर्ष 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित एक 
आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश 
की।

�	2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय एआरसी ने भी 
लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की। अतः विकल्प A 
सही है ।

Q.33
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय 

के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
�	अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of 
Personnel and Training-DoPT) के 
प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

z	 भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा 
CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अत: कथन 2 सही 
है।

z	 CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। अत: 
कथन 3 सही नहीं है।

z	 सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
z	 यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान 

करता है।
Q.34
उत्तर: A 
व्याख्या
z	 नगालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राज्य है, जिसे ‘नगालैंड राज्य 

अधिनियम, 1962’ द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था।
z	 यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा 

उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है। राज्य 
की राजधानी ‘कोहिमा’ है, जो नगालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। 
अतः कथन 1 सही है।

z	  कृषि क्षेत्र, राज्य की आबादी के लगभग नौवें-दसवें हिस्से को 
रोज़गार देता है। चावल, मक्का, छोटी बाजरा, दालें (फलियाँ), 
तिलहन, फाइबर, गन्ना, आलू और तंबाकू प्रमुख फसलें हैं।

z	 ‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति है, इसके बाद आओस, तांगखुल, 
सेमास और अंगमी आते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
�	अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, 

यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल 
हैं।

Q.35
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के 

न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश 
(CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। अत: कथन 
1 सही नहीं है।
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�	मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति 
के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 
किया जाता है।

�	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त 
होते हैं।

z	 परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक 
कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम 
न्यायाधीश शामिल होते हैं। अत: कथन 2 सही है।
�	यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च 

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है।
�	सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री 

को इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की सलाह देता है।
�	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के 

आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित 
राज्य से बाहर का होगा।

Q.36
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 2: संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों 

की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है, जो वह ठीक 
समझे। अत: कथन 1 सही नहीं है।
�	हालाँकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश 

नहीं बना सकती है, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के 
माध्यम से ही किया जा सकता है।

�	सिक्किम जैसे राज्य (पहले भारत के भीतर नहीं) अनुच्छेद 2 
के तहत देश का हिस्सा बनाया गया है।

z	 अनुच्छेद 3: इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा 
राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया 
है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.37
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 ‘लोक लेखा समिति’ तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है; 

अन्य दो समितियाँ हैं- प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम 
समिति।

z	 संसदीय समितियाँ अनुच्छेद-105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकार) 
और अनुच्छेद-118 (संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को 
विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार) से शक्तियाँ प्राप्त 
करती हैं।

z	 लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 
1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ 
भी कहा जाता है।

z	 इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य 
(लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के 
सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य) शामिल होते हैं।

z	 इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद 
द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही 
खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में 
सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प 
A सही है।

Q.38  
उत्तर: D
व्याख्या: 
गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
z	 अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिये गए व्यक्तियों 

को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है- दंडात्मक 
और निवारक।
�	दंडात्मक निरोध का आशय किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये 

गए अपराध के लिये अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद 
दंडित करने से है।

�	वहीं दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना 
किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लेने 
से है।

z	 अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों 
से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से 
संबंधित है। अत: विकल्प D सही है।

Q.39
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य विधियों के 

तहत, भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष 
(न कि कुलाधिपति) होंगे। अत: कथन 1 सही नहीं है।

z	 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित उनकी भूमिका के 
साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते 
हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

z	 कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों 
द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
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z	 अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के 
रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के 
निरीक्षण को अधिकृत करने और पूछताछ करने का अधिकार होगा। 
अत: कथन 2 सही है।

Q.40  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची, स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों- 

स्वायत्त ज़िला परिषद (ADCs) के गठन का प्रावधान करती है, 
जिनके पास राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक 
स्वायत्तता होती है।अत: कथन 1 सही है।
�	छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, 

त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु 
विशेष प्रावधान शामिल हैं।

z	 इन चार राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित 
किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित और 
पुनर्गठित करने का अधिकार है। अतः कथन 2 सही है। 
�	संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों पर 

लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के 
साथ लागू होते हैं।

�	इस संबंध में निर्देशन की शक्ति या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल 
के पास होती है।

z	 ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का 
प्रशासन करती हैं।
�	भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, 

संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक 
रीति-रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना 
सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की 
सहमति आवश्यक है।

�	वे जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के 
लिये ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। 
वे उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों के 
संबंध में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा 
निर्दिष्ट किया जाता है।

�	ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, 
बाज़ारों, मत्स्यपालन क्षेत्रों, सड़कों आदि की स्थापना, 
निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।

�	ज़िला एवं क्षेत्रीय परिषदों के पास भू राजस्व का आकलन 
एवं संग्रहण करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार 
है। अत: कथन 3 सही है। 

Q.41
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019 व्यक्तिगत डेटा 

से संबद्ध व्यक्तियों की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करने एवं उक्त 
उद्देश्यों और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के 
लिये भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता 
है।

z	 इसे बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) की सिफारिशों पर तैयार 
किया गया। अतः विकल्प C सही है। 

Q.42  
उत्तर: C
व्याख्या
z	 ‘सहकारी समितियाँ’ भारत के संविधान में राज्य सूची की 7वीं 

अनुसूची (प्रविष्टि 32) में राज्य का विषय है। अतः कथन 1 सही 
है। 

z	 कई सहकारी समितियाँ जैसे कि चीनी और दूध बैंक, दूध संघ आदि 
ऐसी हैं जिनके सदस्य तथा संचालन क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में 
फैले हुए हैं।

z	 बहु राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 
ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। 

z	 केंद्रीय रजिस्ट्रार का विशेष नियंत्रण राज्य के अधिकारियों के 
हस्तक्षेप के बिना इन समितियों के सुचारु संचालन की अनुमति देने 
के लिये होता था। अतः कथन 2 सही है। 

Q.43
उत्तर: A 
व्याख्या
z	 वर्ष 2017 का हादिया मामला

�	हादिया मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 
‘अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या 
विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवनसाथी के चुनाव का मामला 
किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है।

�	ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून किसी व्यक्ति को 
जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं या न 
ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिये किसी व्यक्ति की 
स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।  

�	अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का 
अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार 
का हिस्सा है। (अनुच्छेद-21) अतः विकल्प A सही है।
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Q.44
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का अर्थ है अनिश्चितकाल के लिये 

संसद की बैठक को समाप्त करना, यानी सदन को फिर से शुरू 
करने हेतु कोई एक दिन निर्धारित किये बिना स्थगित कर दिया जाता 
है, तो इसे स्थगन कहा जाता है।
�	अनिश्चितकाल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन 

अधिकारी के पास होती है।
�	अत: कथन 1 सही नहीं है।

z	 सत्रावसान शब्द का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ए) के 
तहत राष्ट्रपति द्वारा दिये गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की 
समाप्ति से है। अत: कथन 2 सही नहीं है। 
�	सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना है 

और आमतौर पर यह पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को 
अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने के कुछ दिनों के भीतर 
किया जाता है। 

Q.45
उत्तर: C 
व्याख्या:
भारत में राज्यों का पुनर्गठन:
z	 वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का चार प्रकार का 

वर्गीकरण किया गया था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D 
राज्य।
�	उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतिक 

विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के 
आधार पर किया जाता था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था 
थी।

z	 बहुभाषी प्रकृति और विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के 
कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता 
थी।

z	 इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता 
पर गौर करने के लिये सरकार द्वारा 1948 में एस.के. धर समिति का 
गठन किया गया था। अतः कथन 1 सही है।

z	 आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और 
भौगोलिक आधार को शामिल करते हुए प्रशासनिक सुविधा के 
आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी गई।

z	 इससे बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समिति 
की नियुक्ति की गई।

z	 दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये जवाहरलाल 
नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की जेवीपी 
समिति का गठन किया गया था।

z	 समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर 
राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज़ करते हुए कहा कि जनता 
की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सिरे से देखा जा सकता है।

z	 हालाँकि अक्तूबर 1953 में विरोध के कारण भारत सरकार ने तेलुगू 
भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य 
बनाया जिसे आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 
सही है।

Q.46  
उत्तर: D 
व्याख्या: 
आठवीं अनुसूची:
z	 इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को 

सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में 
अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं 
से संबंधित हैं।
�	हालांँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं 

अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित 
नहीं है। अत: कथन 1 सही है।  

z	 संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल 
हैं:
�	असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, 

मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, 
सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

z	 इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल 
कर लिया गया था। अत: कथन 2 सही है।  

z	 वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 
आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
�	वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी 

और नेपाली को शामिल किया गया। अत: कथन 3 सही है। 
�	वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 

2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 
को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

Q.47  
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये 

एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो 
से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता 
है। अतः कथन 1 सही है।
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z	 अनुच्छेद 163 के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त 
राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह 
देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन 
किये जाने का प्रावधान है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q.48
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को 

अपनाया गया है।

 
z	 अत: विकल्प A सही है।
Q.49
उत्तर: B 
व्याख्या: 
z	 परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 

और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
�	भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च निकाय है, जिसके आदेश 

संसद के कानून के समान होते हैं और इसे किसी भी न्यायालय 
के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

z	 संरचना:
�	सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
�	मुख्य चुनाव आयुक्त
�	संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

z	 अब तक के परिसीमन आयोग: वर्ष 1952, वर्ष 1962, वर्ष 1972 
और वर्ष 2002 के अधिनियमों के तहत चार बार परिसीमन आयोगों 
का गठन किया गया है।
�	पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (चुनाव आयोग की 

मदद से) वर्ष 1950-51 में किया गया था।
�	वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन 

नहीं हुआ। अत: विकल्प B सही है। 

Q.50
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए 

पाया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास एससी/एसटी 
अधिनियम सहित विभिन्न 'विशेष क़ानूनों' के तहत दायर आपराधिक 
मामलों को रद्द करने की शक्ति है।
�	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिये 
सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 या उच्च 
न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत 
निहित शक्तियाँ हैं।

�	अतः कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। 
z	 'विशेष कानून' के तहत मामलों को रद्द करने की स्थिति:

�	जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, 
भले ही एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक 
रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध 
पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या कानूनी 
कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, 
न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिये अपनी शक्तियों का 
प्रयोग कर सकता है।

�	जब दोनों पक्षों के बीच समझौता/निपटान के आधार पर रद्द करने 
की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट हो 
जाता है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं 
किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही विवादित 
अपराध के लिये दंडित न किया जाए।

Q.51
उत्तर: B
व्याख्या
z	 आदर्श आचार संहिता (MCC) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से 

पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा 
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का 
एक समूह है।
�	आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 

324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को 
संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की 
निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।

�	हालाँकि, आदर्श आचार संहिता न तो संवैधानिक है और न ही 
वैधानिक प्रावधान। अतः कथन 1 सही नहीं है।
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z	 भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन 
मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है। अतः कथन 2 
सही है।

Q.52  
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 सभी नागरिकों के लिये उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित 

करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 9 नवंबर को 
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (National Legal Services 
Day- NLSD) मनाया जाता है।

z	 वर्ष 1995 में पहली बार NLSD को भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के 
लिये शुरू किया गया था।
�	सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या 

अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने वाली किसी अन्य प्राधिकरण के 
समक्ष उपस्थित मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाएंँ प्रदान की जाती 
हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

�	इस दिवस को देश के नागरिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरण 
अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों 
से अवगत कराने हेतु मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक कानूनी 
क्षेत्राधिकार में सहायता शिविर, लोक अदालत और कानूनी 
सहायता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

z	 संवैधानिक प्रावधान:
�	अनुच्छेद 39A कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि 

विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार 
पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के 
लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई 
नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, 
निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अत: कथन 1 
सही है।

�	अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये कानून के समक्ष 
समानता और सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय 
को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य 
बनाते हैं।

Q.53  
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी 

समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ 
और छूट प्रदान करना है।

z	 संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है 
जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में 
बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी 
और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

z	 संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते जो संसद का अभिन्न 
अंग भी है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार 
प्रदान करता है।

z	 संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का 
उल्लेख है, अर्थात् संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी 
कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
�	संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया 

संहिता, 1908 सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान और 
उसके प्रारंभ होने से 40 दिन पहले तथा इसके समापन के 40 
दिन बाद तक सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों को गिरफ्तारी 
व हिरासत से मुक्ति प्रदान कर सकती है। अत: विकल्प C सही 
है। 

Q.54  
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 संबंधित संवैधानिक प्रावधान : 

�	सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 17 के रूप में जल निकासी 
और तटबंधों/बांँधों को शामिल करने के आधार पर, "अंतर-
राज्यीय नदियों एवं नदी के विनियमन और विकास" के मामले 
को छोड़कर, बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता 
है। 'घाटियों' का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 
में किया गया है। 
�	फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह 

नदी के किनारे की भूमि से संबंधित है और सूची II की 
प्रविष्टि 18 के तहत भूमि राज्य का विषय है। अत: कथन 
2 सही नहीं है।

�	केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने तथा  दिशा-
निर्देश के निर्धारण तक ही सीमित हो सकती है।

�	संविधान में शामिल सातवीं अनुसूची की तीन विधायी सूचियों में 
से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण और शमन (Flood Control 
and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया 
गया है। अत: कथन 1 सही है।

Q.55
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची 

से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अत: कथन 1 सही 
नहीं है।
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z	 वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 
21(A) के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया।

z	 भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों 
(DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा 
वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।

z	 वर्ष 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह 
कर दिया गया, जिसने प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक पर यह 
सुनिश्चित करने के लिये एक कर्तव्य जोड़ा कि उनके बच्चे या वार्ड 
को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान 
किया जाए। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.56
उत्तर: D
Exp: 
z	 सर्वोच्च न्यायालय ने ‘द्वितीय न्यायाधीश मामले’ (Second 

Judges Case-1993) में ‘कॉलेजियम प्रणाली’ की शुरुआत 
यह मानते हुए की कि ‘परामर्श’ से तात्पर्य ‘सहमति’ से है। अतः 
कथन 1 सही नहीं है।
�	इसमें कहा गया है कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं थी, 

बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श 
से निर्मित एक संस्थागत राय थी।

z	 उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम 
प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका तब शुरू होती 
है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय कर लिये जाते हैं।
�	यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 

न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो सरकार की 
भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जाँच कराने तक सीमित है।
�	यह कॉलेजियम की पसंद पर आपत्तियाँ भी उठा सकता है 

और स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम 
उन्हीं नामों को दोहराता है, तो सरकार संविधान पीठ के 
फैसलों के तहत उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने 
के लिये बाध्य है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q.57
उत्तर: D
व्याख्या:
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के बारे में:
z	 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख वर्ष 1753 में बनाए 

गए।
z	 CAG को भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक संरक्षक 

दीवार कहा जाता है।

�	अन्य संस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ 
लोक सेवा आयोग शामिल हैं।

z	 वह लोक व्यय का संरक्षक होने के साथ-साथ केंद्र और राज्य दोनों 
स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित/ऑडिट करता 
है। अत: कथन 2 सही है।

z	 वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका (अर्थात् मंत्रिपरिषद) की 
संसद के प्रति जवाबदेही CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम 
से सुनिश्चित की जाती है।

z	 नियुक्ति: उसे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर लगे एक 
अधिपत्र (Warrant) द्वारा नियुक्त किया जाता है। 

z	 कार्यकाल: इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता 
है। ( दोनों में से जो भी पहले हो) अत: कथन 1 सही है।

z	 निष्कासन: CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी 
तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
को हटाया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण 
नहीं करता है। अत: कथन 3 सही है।

Q.58  
उत्तर: B 
व्याख्या
z	 ‘समान नागरिक संहिता’ का आशय पूरे देश में एक ही प्रकार के 

कानून के प्रचलन से है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके 
व्यक्तिगत मामलों जैसे- शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में 
लागू होगा।

z	 संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र 
में नागरिकों के लिये ‘समान नागरिक संहिता’ सुरक्षित करने का 
प्रयास करेगा।
�	अनुच्छेद-44 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) में से 

एक है।
z	 एकरूपता लाने के लिये न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा 

है कि सरकार को UCC की ओर बढ़ना चाहिये।
�	शाह बानो मामले (1985) का फैसला सर्वविदित है।
�	शायरा बानो मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तालक 

(तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। 
अतः विकल्प B सही है।

Q.59  
उत्तर: D
व्याख्या
z	 संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरे या भारत के किसी भी 

हिस्से के लिये कानून बनाने की शक्ति देता है और राज्य विधानसभाओं 
को राज्य के लिये कानून बनाने की शक्ति देता है।
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�	संसद को उसी प्रावधान से कानून को निरस्त करने की शक्ति भी 
प्राप्त है। अतः कथन 1 सही है।

�	निरसन हेतु संसद की शक्ति संविधान के तहत कानून बनाने के 
समान है।

�	एक कानून को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से या यहाँ 
तक कि उस हद तक निरस्त किया जा सकता है जहाँ तक यह 
अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है।

z	 इस विधान में एक सनसेट क्लॉज़ भी हो सकता है, अर्थात् एक विशेष 
तिथि जिसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 
�	उन कानूनों के लिये जिनमें ‘सनसेट क्लॉज़’ शामिल नहीं है, 

संसद को कानून को निरस्त करने के लिये एक और कानून 
पारित करना होगा। अतः कथन 2 सही है।

�	कानूनों को दो तरीकों से निरस्त किया जा सकता है- या तो एक 
अध्यादेश के माध्यम से या कानून के माध्यम से।

Q.60
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 

द्वारा निर्देशित है। अत: कथन 1 सही है। 
�	वीटो पावर के तीन प्रकार हैं: पूर्ण वीटो, निरोधात्मक वीटो और 

पॉकेट वीटो।
�	अपवाद: जब संवैधानिक संशोधन विधेयकों की बात आती 

है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है।
�	इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो 

का प्रयोग कर सकता है।
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित 

विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और 
राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिये 
विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित है।अत: कथन 2 सही नहीं 
है। 
�	इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो (और 

निलंबन वीटो नहीं) प्राप्त है।
�	राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिये  राज्य विधायिका द्वारा 

पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार 
है।

Q.61 
उत्तर: C
व्याख्या
z	 पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ‘राष्ट्रीय दुग्ध 

दिवस’ (NMD) मनाता है।

z	 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ‘डॉ. वर्गीज कुरियन’ (भारत के ‘मिल्क मैन’) 
की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं 
है।
�	‘राष्ट्रीय दुग्ध दिवस-2021’ डॉ. कुरियन की 100वीं जयंती को 

संदर्भित करता है।
z	 ऑपरेशन फ्लड ने वर्ष 2016-17 में भारत को विश्व में दूध का सबसे 

बड़ा उत्पादक बनने में मदद की।
�	वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका 

वैश्विक उत्पादन 22% है। अतः कथन 2 सही है।
z	 डॉ वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति में उनके योगदान के लिये भारत 

के मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है।  अतः कथन 3 सही है।
Q.62
उत्तर: A 
व्याख्या
z	 परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 

और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। 
अतः कथन 1 सही है।

z	 भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च निकाय है, जिसके आदेश संसद 
के कानून के समान होते हैं और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष 
प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

z	 संरचना:
�	सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
�	मुख्य चुनाव आयुक्त
�	संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त

z	 वर्ष 1952, वर्ष 1962, वर्ष 1972 और वर्ष 2002 के अधिनियमों 
के तहत चार बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। अतः 
कथन 2 सही नहीं है।
�	पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (चुनाव आयोग की 

मदद से) वर्ष 1950-51 में किया गया था।
�	वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन 

नहीं हुआ।
Q.63
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कानूनी 

सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। 
z	 निःशुल्क कानूनी सेवाएंँ प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति:

�	महिलाएंँ और बच्चे
�	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
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�	औद्योगिक कामगार
�	सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा 

के शिकार।
�	दिव्यांग व्यक्तियों
�	हिरासत में उपस्थित व्यक्ति
�	वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा 

निर्धारित राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से 
पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है, यदि मामला  5 लाख 
रुपए से कम का है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। 

�	मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग। अत: विकल्प 
D सही है।

Q.64 
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी 

समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ 
और छूट प्रदान करना है।
�	संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों 

का उल्लेख है, अर्थात् संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी 
कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।

�	ध्यातव्य है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को 
व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने हेतु कोई विशेष कानून नहीं 
बनाया है। अत: कथन 1 सही है।

z	 यह एक स्थायी समिति है। यह सदन और उसके सदस्यों के 
विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करती है तथा उचित 
कार्रवाई की सिफारिश करती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
�	लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति 

में 10 सदस्य होते हैं।
Q.65
उत्तर: C 
व्याख्या: 
z	 भारत की संसद इसका सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह सरकार के 

संसदीय स्वरूप (सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल) को अपनाने के 
कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख और 
केंद्रीय स्थान रखता है। अत: विकल्प A सही है।
�	संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, 

संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और 
शक्तियों से संबंधित है। अत: विकल्प B सही है।

z	 संसद के अंग:
�	राज्य सभा (राज्यों की परिषद): यह उच्च सदन है और यह 

भारतीय संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 
करता है।

�	लोकसभा (लोगों का सदन): यह निम्न सदन है और यह समग्र 
रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

�	राष्ट्रपति: भारत का राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग 
है यद्यपि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और न ही संसद 
की किसी बैठकों में भाग लेता है। 

z	 संसद की सदस्यता
�	राज्य सभा: वह भारत का नागरिक होना चाहिये और उसकी 

आयु कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिये। अत: विकल्प C सही 
नहीं है।
�	उसे शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिये कि वह भारत के 

संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा।
�	लोकसभा: उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

�	उसे शपथ या प्रतिज्ञान भी लेना चाहिये और उसके पास 
ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चाहिये जो संसद द्वारा कानून द्वारा 
निर्धारित की जा सकती हैं।

z	 संविधान में संशोधन में संसद की भूमिका: संविधान में संशोधन के 
संदर्भ में संसद की शक्तियाँ सीमित हैं।
�	हालाँकि संविधान के अधिकांश हिस्सों में संसद द्वारा विशेष 

बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रावधानों में 
केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधन किया जा 
सकता है।

�	साथ ही संसद संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर 
सकती है। अत: विकल्प D सही है।

Q.66
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 ज़िला न्यायाधीशों की 

नियुक्ति से संबंधित हैं तथा इस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में 
रखते हैं।

z	 चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों और संबंधित उच्च न्यायालय 
द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ 
न्यायपालिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अत: 
कथन 1 सही है।
�	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों 

का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिये उनका चयन करते 
हैं।
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z	 निचली न्यायपालिका के ज़िला न्यायाधीश स्तर तक के सभी 
न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा के 
माध्यम से किया जाता है।
�	पीसीएस (जे) को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में 

जाना जाता है।
z	 वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 312 (1) में 

संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय 
सेवाओं के निर्माण के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया, जिसमें 
‘अखिल भारतीय न्यायिक सेवा’ भी शामिल है, जो संघ और राज्यों 
के लिये समान है। अत: कथन 2 सही है।
�	अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अपने उपस्थित और 

मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों 
द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसके बाद 
संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण हेतु एक 
कानून बनाना होगा।

�	इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना 
के लिये किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

Q.67
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को पहली बार वर्ष 1958 

में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अतः 
कथन 1 सही है। 
�	न्यायाधीशों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिये एक मानक, केंद्रीकृत 

परीक्षा आयोजित करने के लिये यूपीएससी जैसे वैधानिक या 
संवैधानिक निकाय पर चर्चा की गई।

�	विधि आयोग की 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से 
प्रस्तावित किया गया था, जिसमें निचली अदालतों में मामलों की 
देरी और एरियर पर चर्चा की गई थी।

�	वर्ष 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर 
संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय 
न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा 
विधेयक भी तैयार किया।

z	 AIJS पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
�	वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम द यूनियन 

ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AIJS स्थापित 
करने का निर्देश दिया। अत: कथन 2 सही है।

�	वर्ष 1993 में फैसले की समीक्षा की गई, हालाँकि अदालत ने 
इस मुद्दे पर पहल करने के लिये केंद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया।

Q.68
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग 

को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने 
का अधिकार देता है।

z	 एक चुनावी/चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक 
मानकीकृत प्रतीक है।

z	 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों 
का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी 
प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिये।
�	इस प्रस्ताव के जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक 

दलों की मान्यता की निगरानी चुनाव चिह्न (आरक्षण और 
आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी 
के अनुसार चिह्नों का आवंटन भी होगा। अतः कथन 1 सही नहीं 
है।

z	 आदेश के पैरा 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी 
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों का फैसला 
कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चिह्न पर दावा कर सकता 
है।
�	आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों का फैसला करने के 

लिये निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय 
(SC) ने वर्ष 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम 
ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा। अत: कथन 2 सही 
है।

Q.69 
उत्तर: B
व्याख्या
z	 दल-बदल विरोधी कानून संसद/विधान सभा सदस्यों को एक पार्टी 

से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। 
z	 संसद ने इसे वर्ष 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में 

जोड़ा। इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित 
कर सरकारों में स्थिरता लाना था।
�	दसवीं अनुसूची: जिसे दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में 

जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम 
से संविधान में शामिल किया गया था और यह किसी अन्य 
राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की 
अयोग्यता के लिये प्रावधान निर्धारित करता है। अतः कथन 1 
सही है।
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z	 हालाँकि यह सांसद/विधायकों के एक समूह को दलबदल के लिये 
दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (अर्थात् 
विलय) की अनुमति देता है। इस प्रकार यह दलबदल करने वाले 
विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिये राजनीतिक 
दलों को दंडित नहीं करता है। 
�	1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के 

निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 
'विलय' माना जाता था।

�	91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, दलबदल 
विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक 
दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते 
कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों। 
अतः कथन 3 सही नहीं है।

z	 इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन 
की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते 
हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
�	दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के 

लिये मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता 
है, जो कि 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है। 

Q.70
उत्तर: B
व्याख्या
z	 नागरिकता को संविधान के तहत ‘संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया 

है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।
�	संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन 

नागरिकता के लिये पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का 
विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है। 

z	 वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता प्राप्त करने के पाँच 
तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, 
देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है। अतः कथन 1 सही 
नहीं है। 
�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता 

का अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास 
करके आए हैं। 

z	 भारत सरकार निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी भारतीय नागरिक 
की नागरिकता समाप्त कर सकती है;
�	यदि नागरिक संविधान का अपमान करता है।
�	यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो।
�	नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार 

या संचार किया है।

�	पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता के पाँच 
वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

�	नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो। अतः 
कथन 2 सही है।

Q.71 
उत्तर: B 
व्याख्या
z	 ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग’ एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें 

एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य 
न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह अध्यक्ष 
होता है।

z	 इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की 
अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 
लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों 
के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृहमंत्री शामिल होते हैं, की 
सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।  

z	 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का 
कार्यकाल 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद 
धारण करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
�	राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद 

से हटा सकता है।
z	 भूमिका और कार्य:

�	आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ हैं और इसकी 
कार्यवाही एक न्यायिक विशेषता है।

�	यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच के उद्देश्य 
से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जाँच 
एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिये अधिकृत है।

�	यह किसी मामले को उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर 
देख सकता है, अर्थात् आयोग को मानवाधिकारों का उल्लंघन 
किये जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी 
मामले की जाँच करने का अधिकार नहीं है। अतः कथन 3 सही 
है।

�	आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिशी प्रकृति के हैं।
�	इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को 

दंडित करने की शक्ति नहीं है और न ही पीड़ित को 
आर्थिक सहायता सहित कोई राहत देने की शक्ति है। 

�	सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के 
संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र सीमित हैं।

�	जब निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता 
है तो उसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
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Q.72   
उत्तर: B
व्याख्या
z	 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद-41 में कहा गया 

है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर 
कार्य, शिक्षा व बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के 
मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के 
लिये प्रभावी प्रावधान करेगा। अतः कथन 1 सही है।

z	 संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगों और 
बेरोज़गारों को राहत' विषय निर्दिष्ट है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 सुगम्य भारत अभियान (AIC) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 
मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है। 
�	इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों (विकलांग 

व्यक्तियों - PwD) के लिये बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण 
बनाना है। अतः कथन 3 सही है।

Q.73
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में देश में मानवाधिकारों 

का प्रहरी है, यानी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय 
अनुबंधों में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा लागू कानून के तहत 
व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार 
शामिल हैं।

z	 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के 
प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार 
आयोग (NHRC) की स्थापना की गई। अत: कथन 2 सही नहीं 
है।
�	 इसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और 

मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित 
किया गया था। 

z	 यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे पेरिस 
(अक्तूबर 1991) में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये 
अपनाया गया था तथा दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा 
द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः कथन 1 सही है।

Q.74 
उत्तर: D
व्याख्या: 
किसी राजनीतिक दल से किसी व्यक्ति की अयोग्यता के आधार:
z	 यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की 

सदस्यता को छोड़ देता है। 

z	 यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा 
करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के 
विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
�	उसकी अयोग्यता के लिये पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 

दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से 
मना नहीं किया जाना चाहिये।

z	 यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में 
शामिल हो जाता है।

z	 यदि छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी 
राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अत: विकल्प D सही है।

Q.75
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 स्वास्थ्य के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

�	मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन 
एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। 
स्वास्थ्य का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार 
में निहित है।

�	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP): अनुच्छेद 38, 39, 
42, 43 और 47 स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति 
सुनिश्चित करने के लिये राज्य का दायित्व निर्धारित करते हैं।

z	 स्वास्थ्य के संबंध में न्यायिक निर्णय:
�	‘पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति मामले’ (1996) में सर्वोच्च 

न्यायालय ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का 
प्राथमिक कर्तव्य लोगों के कल्याण को सुरक्षित करना है और 
इसके अलावा यह भी सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को 
पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करे।

�	‘परमानंद कटारा बनाम भारत संघ’ वाद (1989) में सर्वोच्च 
न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक डॉक्टर चाहे वह सरकारी 
अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में, अपने पेशेवर दायित्वों के 
तहत जीवन की रक्षा के लिये उत्तरदायी है। अत: विकल्प A 
सही है।

Q.76 
उत्तर : A
व्याख्या : 
इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम:  
z	 इसे ‘बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) एक्ट, 1873’ के 

तहत लागू किया गया था, ILP  एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ 
है, जो एक भारतीय नागरिक को एक सीमित अवधि के लिये 
संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र में आवक यात्रा की अनुमति देता है।



www.drishtiias.com/hindi

23232323|| PT SPRINT राजव्यवस्था (उत्तर) || 2022

�	यह अधिनियम ब्रिटिश काल के दौरान 'ब्रिटिश विषयों' 
(भारतीयों) को अपने क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर क्राउन 
के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिये लागू किया गया था। अतः 
कथन 1 सही है।

z	 1873 के विनियमन की धारा 2 के तहत,  ILP  केवल तीन पूर्वोत्तर 
राज्यों जैसे मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड पर लागू था।
�	11 दिसंबर 2020 को, राष्ट्रपति ने ILP को मणिपुर तक 

विस्तारित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके पश्चात् 
ILP शासन लागू करने वाला मणिपुर चौथा राज्य बन गया। 
अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.77 
उत्तर: C
व्याख्या
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद-360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल 

की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण भारतीय राज्यक्षेत्र के किसी भी 
हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। अतः कथन 1 
सही है।

z	 वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके 
जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना 
अनिवार्य है। 
�	संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय 

आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि 
इसे रद्द नहीं किया जाता। अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 वित्तीय आपातकाल का प्रभाव
�	राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ के कार्यकारी अधिकार का 

विस्तार।
�	राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन 

और भत्तों में कटौती।
�	राज्य की विधायिका द्वारा पारित किये जाने के बाद सभी धन 

विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के 
लिये आरक्षित करना। अतः कथन 3 सही है।

�	संघ की सेवा में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों और 
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन 
एवं भत्तों में कटौती के लिये राष्ट्रपति से निर्देश। 

Q.78
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक 

हों या भाषायी, को अधिकार प्रदान करता है कि सभी अल्पसंख्यक 
वर्गों को उनकी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार 
होगा। अत: कथन 1 सही है।

�	अनुच्छेद 30(1A) अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी भी 
शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिये राशि के 
निर्धारण से संबंधित है।

�	अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है सरकार को आर्थिक सहायता 
देते समय अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान 
के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये।

z	 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि किसी 
संस्था को दी जाने वाली सरकारी सहायता नीति का विषय है, यह 
मौलिक अधिकार नहीं है।
�	कोई भी संस्था चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समुदाय 

द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार 
उसका मौलिक अधिकार नहीं है। दोनों ही मामलों में सहायता 
के नियमों और शर्तों का समान रूप से पालन करना होगा। अत: 
कथन 2 सही नहीं है।

�	कारण:
�	सरकारी सहायता एक नीतिगत निर्णय है। यह विभिन्न 

कारकों पर निर्भर करती है जिसमें संस्था के हित और 
सरकार की कार्यप्रणाली को समझने की क्षमता शामिल है।

�	वित्तीय बाधाएँ और कमियाँ ऐसे कारक हैं जिन्हें सहायता 
देते समय कोई भी निर्णय लेने में प्रासंगिक माना जाता है, 
इसमें सहायता प्रदान करने का निर्णय एवं सहायता के 
वितरण के तरीके दोनों शामिल हैं।

Q.79
उत्तर: C
व्याख्या: 
पंजीकरण रद्द करने की शक्ति:
z	 चुनाव आयोग को संविधान का उल्लंघन करने या पंजीकरण के 

समय पार्टियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर पार्टियों 
के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार नहीं है।
�	ECI के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, (RPA) 1951 के 

तहत पार्टियों को पंजीकृत करने की शक्ति है, लेकिन निष्क्रिय 
पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है।

z	 किसी पार्टी का पंजीकरण केवल तब रद्द किया जा सकता है जब 
उसने धोखाधड़ी से पंजीकरण किया हो, अगर इसे केंद्र सरकार द्वारा 
अवैध घोषित किया जाता है या कोई पार्टी अपने आंतरिक संविधान 
में संशोधन करती है और चुनाव आयोग को सूचित करती है कि वह 
अब भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती है। अत: विकल्प 
C सही है। 
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Q.80 
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (SCS) उन राज्यों के विकास में 

सहायता के लिये केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक 
और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं।
�	यह वर्गीकरण वर्ष 1969 में पांँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों 

पर किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
z	 यह गाडगिल फाॅर्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य 

के दर्जे के लिये निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किये गए थे:
�	पहाड़ी क्षेत्र।
�	कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा 

हिस्सा।
�	पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति।
�	आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन।
�	राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।

z	 विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, 
असम और नगालैंड को दिया गया था। तब से लेकर अब तक आठ 
अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, 
मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) को यह दर्जा दिया गया 
है। अत: कथन 3 सही है।

z	 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिये विशेष 
श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया गया था, जिन्हें विशेष रूप 
से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
�	अब ऐसे राज्यों को केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया 

जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
z	 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर 

अन्य राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया है।
Q.81
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर 

रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगर पालिका) के 
ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा है।
�	संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में 

"यूनियन (Union) और  एसोसिएशन (Association)" 
के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया 
था। अत: कथन 1 सही है।
�	यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर 

सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।

�	राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (भाग IV) में "सहकारी समितियों 
के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

z	 "सहकारी समितियाँ" भारत के संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि 
32 के माध्यम से 7वीं अनुसूची में राज्य का एक विषय है। अत: 
कथन 2 सही है।
�	राज्य सूची की प्रविष्टि 32: सूची I और विश्वविद्यालयों, 

अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक एवं अन्य 
समाजों और संघों, सहकारी समितियों में निर्दिष्ट निगमों के 
अलावा निगमों का निगमन, विनियमन तथा समापन।

z	 सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2021 को भारत संघ बनाम राजेंद्र 
एन. शाह में 97वें संविधान संशोधन के अधिकांश हिस्सों को रद्द कर 
दिया।
�	चूंकि 97वें संवैधानिक संशोधन के मामले में ऐसा अनुसमर्थन 

नहीं किया गया था, इसलिये उक्त संशोधन द्वारा सम्मिलित 
संविधान के भाग IXB को रद्द कर दिया गया था।

�	इसने भाग IX B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा जो 
बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) से संबंधित हैं।
�	इसने कहा कि MSCS के मामले में उद्देश्य एक राज्य 

तक सीमित नहीं हैं, विधायी शक्ति भारत संघ की होगी।
Q.82 
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 न्यायिक सिद्धांत एक सिद्धांत की स्थिति है जिसे आमतौर पर कानून 

की अदालतों द्वारा लागू और बरकरार रखा जाता है।
z	 मूल संरचना का सिद्धांत: संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, 

धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा आदि सभी को न्यायालय 
भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में मानते हैं।
�	महत्वपूर्ण निर्णय:

�	केशवानंद भारती मामले 1973 में भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय ने पहली बार फैसला सुनाया कि संसद के पास 
संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति 
है, लेकिन यह "संविधान की मूल संरचना" को बदल नहीं 
सकती है।

�	सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 
मामले (1975), मिनर्वा मिल्स मामले, 1980 और बाद में 
वामन राव मामले, 1981 में इसकी पुष्टि की थी। अतः 
युग्म 2 सही सुमेलित है।

z	 पिथ और पदार्थ का सिद्धांत: यह आमतौर पर लागू होता है जहाँ यह 
निर्धारित करने का सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष कानून किसी 
विशेष विषय (सातवीं अनुसूची में उल्लिखित) से संबंधित है, 
अदालत मामले के सार को देखती है।
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�	महत्त्वपूर्ण निर्णय:
�	प्रफुल्ल बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1946) में सर्वोच्च 

न्यायालय ने माना कि एक राज्य कानून, जो धन उधार 
(एक राज्य का विषय) से संबंधित है यह केवल इसलिये 
अमान्य नहीं है क्योंकि यह संयोग से वचन-पत्रों 
(Promissory Notes) को प्रभावित करता है।

z	 इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975) पिथ और 
पदार्थ के सिद्धांत से नहीं बल्कि मूल संरचना के सिद्धांत और 
शक्तियों के सिद्धांत पृथक्करण से जुड़ा है। अत: युग्म 3 सुमेलित 
नहीं है।

z	 पृथक्करण का सिद्धांत: इसे पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी जाना 
जाता है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि भारत में 

लागू कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के प्रावधानों से असंगत 
है, तो उस विसंगति की सीमा तक वे शून्य होंगे।
�	संपूर्ण कानून/अधिनियम को अवैध नहीं माना जाएगा 

बल्कि केवल उन प्रावधानों को अमान्य माना जाएगा जो 
मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं।

�	महत्वपूर्ण निर्णय:
�	ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च 

न्यायालय ने कहा कि संविधान के असंगत होने की स्थिति 
में केवल अधिनियम का विवादित प्रावधान ही शून्य होगा 
और पूरा नहीं होने पर अधिनियम को यथासंभव बचाने का 
हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। अत: युग्म 1 सही 
सुमेलित है।

�	बॉम्बे राज्य और अन्य बनाम एफएन बलसरा (1951), 
बॉम्बे निषेध अधिनियम की आठ धाराओं को अमान्य 
घोषित कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो 
हिस्सा मौलिक अधिकारों की सीमा तक अमान्य था, उसे 
बाकी अधिनियम से अलग किया जा सकता है।

Q.83
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की 

गारंटी देता है, जो इस प्रकार हैं: 
�	वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
�	शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार।
�	संगम या संघ बनाने का अधिकार।
�	अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार।
�	भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार।
�	व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। अत: विकल्प D 

सही है।

Q.84 
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को 

सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के  भाग XVII में 
अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं 
से संबंधित हैं। अत: कथन 1 सही है।  
�	हालांँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं 

अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित 
नहीं है। अत: कथन 2 सही है।  

z	 संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल 
हैं:
�	असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, 

मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, 
सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

�	इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही 
शामिल कर लिया गया था।
�	वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन 

अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया 
था।

�	वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, 
मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।

�	वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष  
2004 से  प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और 
संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

�	असमिया और कश्मीरी को भारत की राजभाषाओं के रुप में शुरू 
से ही शामिल किया गया था न कि किसी संशोधन के बाद। अत: 
कथन 3 सही नहीं है।

Q.85
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) 

में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का 
होता है- दंडात्मक और निवारक। अतः कथन 1 सही है।
�	दंडात्मक निरोध का आशय किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये 

गए अपराध के लिये अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद 
दंडित करने से है।

�	वहीं दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना 
किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लेने 
से है।
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z	 अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के खिलाफ कुछ अधिकार प्रदान करता 
है। यह सुरक्षा भारतीय नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यक्ति या 
विदेशी नागरिकों दोनों के लिये भी उपलब्ध है। अतः कथन 3 सही 
है।

z	 नज़रबंदी के आधारों या कारणों के बारे में नज़रबंद व्यक्ति को सूचित 
किया जाना चाहिये। तथापि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों 
को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं 
है।

Q.86
उत्तर: A
व्याख्या:
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर:
z	 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा 

अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक 
व्यापक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है: 
�	कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ 

कर सकता है परंतु अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति 
प्रदान नहीं करता है। अत: कथन 1 सही है।

�	राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहाँ दी गई 
सजा मौत की सजा है लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत 
की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। अत: कथन 2 
सही नहीं है।

Q.87 
उत्तर: A
व्याख्या :
z	 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी 

भी सदन में पेश किया जा सकता है। अत: कथन 1 सही है।
z	 संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक 

तीन प्रकार के हो सकते हैं।
�	प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये साधारण बहुमत की 

आवश्यकता होती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
�	प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये विशेष बहुमत की 

आवश्यकता होती है, अर्थात् किसी सदन की कुल सदस्यता का 
बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 
सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से (अनुच्छेद 368)।

�	उनके पारित होने के लिये विशेष बहुमत के साथ ही उन 
विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के प्रस्तावों के माध्यम से 
आधे से कम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की 
आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 368 के खंड (2) का परंतुक)। 

z	 धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का 
कोई प्रावधान नहीं है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

Q.88
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 नस्लवाद का आशय ऐसी धारणा से है, जिसमें यह माना जाता है कि 

मनुष्यों को ‘नस्ल’ के रूप में  अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों 
में विभाजित किया जा सकता है; इस धारणा के मुताबिक, विरासत 
में मिली भौतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता तथा 
अन्य सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के लक्षणों के बीच 
संबंध होता है और कुछ विशिष्ट ‘नस्लें’ अन्य की तुलना में बेहतर 
होती हैं।
�	प्रायः ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद को एक जैसा माना जाता है, 

किंतु इनमें अंतर यह है कि नस्लवाद में शारीरिक विशेषताओं के 
आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि ज़ेनोफोबिया में इस 
धारणा के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि कोई विदेशी है 
अथवा किसी अन्य समुदाय या राष्ट्र से संबद्ध है।

z	 भारत में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान:
�	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 

29 ‘नस्ल’, ‘धर्म’ तथा ‘जाति’ के आधार पर भेदभाव पर 
प्रतिबंध लगाते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
�	भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A भी ’नस्ल’ 

को संदर्भित करती है।
�	भारत ने वर्ष 1968 में ‘नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन 

पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन’ (ICERD) की पुष्टि की थी। अतः 
कथन 2 सही है।

Q.89
उत्तर : D
व्याख्या :
z	 भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव 

प्रक्रियाओं के संचालन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक 
निकाय है।
�	यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति 

और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
�	निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान 

के अनुसार की गई थी।
z	 भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और इन 

मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
�	संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और 

सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित 
हैं।
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�	अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के 
लिये चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अत: 
कथन 1 सही है।

z	 मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था लेकिन चुनाव 
आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय 
निकाय बना दिया गया है। अत: कथन 3 सही है।
�	आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) 

और दो निर्वाचन आयुक्त (EC) हैं। अत: कथन 2 सही है
�	निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

Q.90  
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 22 जुलाई, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय 

ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।
z	 भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम

�	प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 
1950:

�	यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किये जाने 
वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, 
महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा 
अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

�	राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:
�	यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र 

सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को 
प्रतिबंधित करता है।

�	यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों 
में  दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिये 
संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य 
हो जाता है। अत: कथन 1 सही है।

z	 राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना। 
z	 भारत के संविधान का अपमान करना।
z	 राष्ट्रगान के गायन को रोकना।

�	 भारतीय ध्वज संहिता, 2002:
�	इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते 

हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी।
�	ध्वज संहिता, ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले 

पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करता है।
z	 हालाँकि यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक 

साथ लाने का एक प्रयास था।

�	भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया 
है: 

z	 पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। 
z	 दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के 

सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
z	 संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों 

और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी 
देता है।
�	इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों 

के लिये नहीं किया जा सकता है।
�	इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी 

भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया 
जाना चाहिये।

�	आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो 
द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिह्न वाले 
झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

�	संविधान का भाग IV-A:
�	संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 

51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट 
करता है।

�	अनुच्छेद 51 A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक 
नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन 
करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा 
राष्ट्रगान का सम्मान करे। अत: कथन 2 सही है।

Q.91
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 मूल रूप से भारत के संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये 

विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसे 
7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 
350B के रूप में जोड़ा गया।
�	यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये एक 

विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
z	 विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत 

भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों 
की जाँच करे। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

Q.92
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की 

प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान 
द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से 
विकसित हुई है।
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z	 उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली 
के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका 
कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती 
है। अतः कथन 1 सही है।

z	 यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका 
आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा उसकी जाँच कराए 
जाने तक ही सीमित होती है।

z	 सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्तियाँ उठा सकती है और 
कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है,  परंतु 
यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा  दोबारा की जाती है 
तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के 
रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य होगी। अतः कथन 2 सही है। 

Q.93
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन 

अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 
अतः कथन 1 सही है।

z	 प्रशासनिक न्यायाधिकरण संसद के एक अधिनियम, प्रशासनिक 
न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा स्थापित किये गए थे। इसकी 
उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 323A के कारण हुई है। अत: कथन 
2 सही है।
�	यह संघ और राज्यों के मामलों के संबंध में लोक सेवा और पदों 

पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के संबंध में विवादों 
तथा शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है।

z	 अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लिये अधिकरण से संबंधित है।
Q.94
उत्तर: A
व्याख्या
z	 भाग XVI केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं 

अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अतः कथन 1 सही 
है।
�	संविधान का अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) राज्य और केंद्र 

सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों 
के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता 
है।
�	संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा 

संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति 
में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिये अनुच्छेद 
16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा गया।

�	बाद में आरक्षण देकर पदोन्नत अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता 
प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 
2001 द्वारा खंड (4A) को संशोधित किया गया था।

z	 अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद व राज्य विधानसभाओं में 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण 
के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

z	 अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के लिये सीटों को आरक्षित  करता है। अतः कथन 2 सही 
नहीं है।
�	अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और 

अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
z	 संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति और 

अनुसूचित जनजाति के दावों को प्रशासन की प्रभावकारिता के 
रखरखाव के साथ लगातार ध्यान में रखा जाएगा।

z	 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र और राज्यों दोनों 
को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में समाज के EWS 
(आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने 
का अधिकार दिया। 

Q.95
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 

(4) राज्य सरकार को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों 
(SEBC) की सूची घोषित करने और पहचान करने की शक्ति 
प्रदान करते हैं। 

z	 प्रसिद्ध इंद्रा साहनी मामले (1992) में, अनुच्छेद 16 (4) के दायरे 
और सीमा, जो पिछड़े वर्गों के पक्ष में नौकरियों के आरक्षण का 
प्रावधान करती है, की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से जाँच की 
गई है। अत: कथन 1 सही है।
�	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OBC (क्रीमी लेयर) के उन्नत 

वर्गों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाना 
चाहिये। अत: कथन 2 सही है।

z	 रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अक्तूबर 
2017 में किया गया था। इसका गठन केंद्रीय OBC सूची में 5000 
विषम जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिये 
किया गया था। अत: कथन 3 सही है।
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Q.96 
उत्तर: C
व्याख्या
z	 यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत 

जानकारी को इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य 
सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है, जब संबंधित 
व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
�	‘गूगल स्पेन मामले’ में ‘यूरोपीय संघ न्यायालय’ (CJEU) 

द्वारा वर्ष 2014 में दिये गए निर्णय के बाद से ‘भूल जाने के 
अधिकार’ का महत्त्व काफी अधिक बढ़ गया है।

z	 ‘पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ’ (वर्ष 2017) मामले में निजता के 
अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया 
गया था। अतः कथन 2 सही है।
�	मूल तौर पर ‘भूल जाने का अधिकार’ अनुच्छेद-21 के तहत 

निजता के अधिकार से और अनुच्छेद-14 के तहत गरिमा के 
अधिकार से उत्पन्न हुआ है। अतः कथन 1 सही है।

Q.97
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 ‘भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण’ का आधिकार

�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) प्रत्येक नागरिक 
को देश के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार 
प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है।

�	यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है, 
न कि निजी व्यक्तियों से।

�	इसके अलावा यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिये 
उपलब्ध है, न कि विदेशी नागरिकों या कानूनी व्यक्तियों- जैसे 
कंपनियों या निगमों आदि के लिये।

�	‘अबाध संचरण’ की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, आंतरिक (देश 
के अंदर जाने का अधिकार) और बाहरी (देश से बाहर जाने का 
अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार)।
�	अनुच्छेद-19 केवल प्रथम आयाम की रक्षा करता है।
�	दूसरा आयाम अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत 

स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत विनियमित किया जाता 
है।

�	इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल दो आधारों पर लगाया जा सकता 
है जिनका उल्लेख स्वयं संविधान के अनुच्छेद 19(5) में किया 
गया है, जिसमें आम जनता के हित और किसी अनुसूचित 
जनजाति के हितों की सुरक्षा करना शामिल है। अतः कथन 2 
सही है।

Q.98  
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 अनुच्छेद 29:

�	यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके 
किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी 
विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार 
होगा।

�	अनुच्छेद-29 के तहत प्रदान किये गए अधिकार अल्पसंख्यक 
तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं।

�	हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद का दायरा 
केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 
में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-
साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।

z	 अनुच्छेद 30: 
�	धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी 

रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार 
होगा।

�	अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या 
भाषायी) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग 
(जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत) तक विस्तारित नहीं किया जा 
सकता। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.99
उत्तर : B
व्याख्या :
z	 अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित 

विषयों से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन के लिये अधिकरणों की 
स्थापना कर सकते हैं:      
�	कराधान      
�	विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात      
�	औद्योगिक एवं श्रम विवाद      
�	भूमि सुधार      
�	नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा      
�	संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये निर्वाचन      
�	खाद्य सामग्री      
�	किराया और किराएदारी अधिकार      

z	 प्रशासनिक अधिकरण संघ और राज्यों के विषयों के संबंध में लोक 
सेवाओं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती 
और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णयन 
करता है।
�	इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 323A से हुई है ।  
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z	 अनुच्छेद 262: राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच अंतर-राज्य नदियों के 
जल संबंधी विवादों के संबंध में अधिनिर्णयन के लिये भारतीय 
संविधान ने केंद्र सरकार की एक भूमिका तय कर रखी है।

z	 अत: विकल्प B सही है।
Q.100
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। 

अत: कथन 1 सही है।
z	 वर्तमान में ऐसी छह भाषाएँ हैं जिन्हें भारत में 'शास्त्रीय भाषा' का 

दर्जा प्राप्त है:
�	तमिल (2004 में घोषित), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), 

तेलुगू (2008), मलयालम (2013) और ओडिया (2014)।
z	 संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान 

करता है जो नीचे दिये गए हैं:
�	इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक 

पुराना हो।
�	प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों 

की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
�	साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक 

समुदाय द्वारा न ली गई हो।
�	शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न 

हैं, इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती 
है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.101
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342  

(1 और 2) के तहत ‘अनुसूचित जनजाति’ के रूप में मान्यता दी 
गई है।
�	भारतीय संविधान के भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में 

निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के 
प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी दी गई 
है।
�	यानी भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ। 

अत: कथन 1 सही है।
z	 ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992 में 

73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया।
�	इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून 

बनाया गया।

�	हालांँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और 
आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून का आवेदन प्रतिबंधित था।  

�	वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के 
अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये स्व-शासन सुनिश्चित 
करने हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) 
विधेयक,1996 अस्तित्व में आया। अत: कथन 2 सही नहीं है। 

Q.102
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिये दोषी 

ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, 
छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहाँ 
दंड मौत की सज़ा के रूप में है। अत: कथन 1 सही है।

z	 राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का 
प्रयोग नहीं कर सकता।
�	कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति 

को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह 
पर कार्य करना होता है।

�	इनमें वर्ष 1980 में मारू राम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 
में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। अत: 
कथन 2 सही है।

Q.103
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 368: 368 संविधान और उसके लिये प्रक्रिया में संशोधन 

करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है।
�	इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी 

संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी 
प्रावधान को इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़, 
परिवर्तन या निरस्त कर सकती है। अत: कथन 1 सही है।

�	संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविधान संशोधन 
विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं।
�	प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये साधारण बहुमत की 

आवश्यकता होती है।
�	प्रत्येक को सदन में पारित होने के लिये विशेष बहुमत की 

आवश्यकता होती है, अर्थात् किसी सदन की कुल सदस्यता 
का बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने 
वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से 
(अनुच्छेद 368)।
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�	उनके पारित होने के लिये विशेष बहुमत के साथ ही उन 
विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के प्रस्तावों के माध्यम 
से आधे से कम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन 
की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 368 के खंड (2) का 
परंतुक)। 

�	अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के 
किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन 
द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अत: कथन 2 सही 
नहीं है।

�	धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का 
कोई प्रावधान नहीं है।

Q.104
उत्तर: D
व्याख्या.:
z	 अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के 

जबरन श्रम) तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिबंधित 
करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये 
उपलब्ध है। यह न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों 
के खिलाफ भी व्यक्ति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 इस प्रावधान 
के अपवाद का भी प्रावधान करता है। यह राज्य को सार्वजनिक 
उद्देश्यों के लिये अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है 
उदाहरण के लिये सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा, जिसके लिए वह 
भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि ऐसी सेवा लागू करने 
में राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर कोई 
भेदभाव करने की अनुमति नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 अनुच्छेद 24: यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, 
खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे 
में रोज़गार पर रोक लगाता है। लेकिन यह किसी भी हानिरहित या 
निर्दोष काम में उनके रोज़गार पर रोक नहीं लगाता है। यह नागरिकों 
और विदेशियों (शत्रु संगठनों को छोड़कर) दोनों के लिये उपलब्ध 
है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.105  
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों में से एक नया राज्य 

बनाने या दो राज्यों का विलय करने का अधिकार देता है। इस 
प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है।
�	पुनर्गठन का आधार भाषायी, धार्मिक, जातीय या प्रशासनिक हो 

सकता है।
z	 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (और राज्य पुनर्गठन आयोग की 

पूर्व सिफारिशों के अनुसार) के पारित होने के साथ हरियाणा वर्ष 
1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का 17वाँ राज्य बन गया। 
अतः कथन 1 सही नहीं है।

�	इस प्रकार पूर्वी पंजाब का पूर्व राज्य अब दो राज्यों हरियाणा और 
पंजाब में विभाजित हो गया था।

z	 अनुच्छेद 3 निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रावधान करता है:
�	राष्ट्रपति का संदर्भ (Reference) राज्य विधानसभा को 

भेजा जाता है।
�	राष्ट्रपति के संदर्भ के बाद एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया 

जाता है और पारित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
�	विधानसभा को नए राज्य/राज्यों के निर्माण के लिये एक विधेयक 

पारित करना होता है।
�	एक अलग विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

Q.106
उत्तर: C
व्याख्या
z	 नगालैंड ने दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया। नगालैंड 

का गठन असम के नगा हिल्स ज़िले और तत्कालीन ‘नॉर्थ ईस्ट 
फ्रंटियर एजेंसी’ (NEFA) प्रांत (अब अरुणाचल प्रदेश) के 
हिस्सों को मिलाकर किया गया था। अतः कथन 1 सही है। 

z	 नगा पहाड़ी नृजातीय समुदाय हैं जिनकी आबादी लगभग 2.5 
मिलियन (नगालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और 
अरुणाचल में 0.1 मिलियन) है और वे भारतीय राज्य असम एवं 
बर्मा (म्याँमार) के मध्य सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। 
अतः कथन 2 सही है।
�	बर्मा (म्याँमार) में भी नगा समूह मौजूद हैं।

z	 नगा एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें 
कई जनजातियाँ शामिल हैं, जो नगालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 
निवास करती हैं।

Q.107  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 तीन ऐसी सूचियाँ हैं जो विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान 

करती हैं (संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत):
�	संघ सूची (सूची I)- इसमें 98 विषय (मूल रूप से 97) 

शामिल हैं और इसमें वे विषय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्त्व 
के हैं तथा जिनके लिये पूरे देश में समान कानून है।
�	इन मामलों के संबंध में केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना 

सकती है, उदाहरण के लिये- रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग 
(एंट्री नंबर-45), मुद्रा, संघ कर आदि।

�	राज्य सूची (सूची II)- इसमें 59 विषय (मूल रूप से 66) हैं 
और इसमें स्थानीय या राज्य हित के विषय शामिल हैं।
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�	ये विषय राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के अंतर्गत 
आते हैं। जैसे- लोक व्यवस्था (एंट्री नंबर-1), पुलिस 
(एंट्री नंबर-2), स्वास्थ्य (एंट्री नंबर-6), कृषि और वन 
आदि। अतः विकल्प D सही है।

�	समवर्ती सूची (सूची-III)- इसमें 52 (मूल रूप से 47) विषय 
हैं जिनके संबंध में केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के 
पास कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची का उद्देश्य 
अत्यधिक कठोरता से बचने के लिये विषयों को केंद्र एवं राज्य 
दोनों को एक उपकरण के रूप में प्रदान करना था।

Q.108
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 भारत में कार्यपालिका भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली, 

1961 के तहत काम करती है।
�	ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रेरित हैं। जिसमें कहा 

गया है कि "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक 
सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के 
लिये नियम बनाएगा।" अतः कथन 1 सही है जबकि कथन 2 
सही नहीं है।

z	 प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करता है और 
उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। वह समितियों 
की संख्या को बढ़ा या घटा सकता है। अतः कथन 3 सही है।
�	समितियों के अलावा विभिन्न मुद्दों/विषयों को देखने के लिये 

मंत्रियों के कई समूह (GoMs) गठित किये जाते हैं।
z	 इसके अलावा आकस्मिक मुद्दों और महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर 

मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने के लिये मंत्रियों के समूह का गठन 
किया जाता है।

z	 इनमें से कुछ GoMs को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का 
अधिकार है, जबकि अन्य केवल मंत्रिमंडल को सिफारिशें देते हैं।
�	ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और 

प्रभावी साधन बन गया है।
z	 संबंधित मंत्रालयों का नेतृत्त्व करने वाले मंत्रियों को संबंधित 

GoMs में शामिल किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् 
उन्हें भंग कर दिया जाता है।

Q.109  
उत्तर : A
व्याख्या :
z	 दसवीं अनुसूची ( जिसे ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के नाम से जाना 

जाता था) को  वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 
पारित किया गया। अत: कथन 1 सही है।

�	यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल-बदल के आधार पर 
निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करती है।

z	 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित 
सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना 
जाता था और दल-बदल विरोधी कानून की कार्यवाही के तहत छूट 
दी जाती थी।
�	हालाँकि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल 

दिया और दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को 
किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की 
अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई 
सदस्य विलय के पक्ष में हों। अत: कथन 2 सही नहीं है।

z	 दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिये 
उसे सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, और उसका 
निर्णय अंतिम होता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

Q.110
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 निंदा प्रस्ताव:लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना 

अनिवार्य है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद 
के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है।
�	इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिये मंत्रिपरिषद की निंदा 

करने हेतु स्थानांतरित किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही 
पेश किया जा सकता है।

z	 कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है 
जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार 
द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिये चर्चा की जा रही मांग का विरोध 
करती है।
�	यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अविश्वास 

प्रस्ताव के समान होगा और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत 
सिद्ध करने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के 
अनुसार इस्तीफा देने के लिये बाध्य होगी।

�	निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग की मात्रा को कम 
करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है:
�	नीति कटौती प्रस्ताव: इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता 

है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए", (मांग 
में अंतर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये हो) 
ऐसा प्रस्ताव "नीति कटौती प्रस्ताव" कहा जाएगा।

�	अर्थव्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव: इसे इस तरह से पेश 
किया जाता है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट राशि से कम 
हो जाए।
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�	टोकन कटौती प्रस्ताव: इसके अंतर्गत सदस्य किसी 
मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन 
कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष 
शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं।

�	इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
z	 अविश्वास प्रस्ताव: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया 

है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस 
सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। 
इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर 
मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के 
लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
�	इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

z	 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल 
सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने 
और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान मांगने के लिये प्रस्तुत 
किया जाता है।
�	इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा 

सकता है। अत: विकल्प C सही है।
Q.111
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 

सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की 
मौजूदा व्यवस्था के तहत कवर नहीं किया गया है और जिनकी 
सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें 
आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश से ‘आर्थिक रूप से कमज़ोर 
वर्ग’ (EWS)  के रूप में पहचाना गया है।
�	सकल वार्षिक आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष 

में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से प्राप्त 
आय शामिल है।

z	 संविधान (103वाँ) संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करते हुए आर्थिक रूप 
से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा 
नौकरियों में आर्थिक आरक्षण (10% कोटा) की शुरुआत की। 
अत: कथन 1 सही है।  
�	इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 

16 (6) को सम्मिलित किया गया था।
z	 यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा 

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये उपलब्ध 50% 
आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को 
बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।

�	यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर 
वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अत: कथन 2 
सही है।  

Q.112
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर 

जनहित का प्रतिनिधित्व करता है।
�	भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 

लोकपाल, जबकि राज्य स्तर पर लोकायुक्त अधिकृत है। अत: 
कथन 1 सही है।

�	भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक 
हस्ताक्षरकर्त्ता है।
�	भारत में लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से ली गई है।

z	 लोकपाल (सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 
शिकायतों की जाँच करने वाली सर्वोच्च संस्था) मार्च 2019 में अपने 
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया।

z	 भारत के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966- 1970) ने 
नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये 'लोकपाल' और 
'लोकायुक्त' के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की 
सिफारिश की थी। अत: कथन 3 सही है।

z	 भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सभी संसद 
सदस्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं। अत: कथन 2 सही 
है।

Q.113
उत्तर: A
व्याख्या :
z	 हड़ताल के अधिकार को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय 

संविधान का अनुच्छेद 19(1) मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ 
स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की गारंटी देता है, जैसे:
�	वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
�	शांति पूर्वक और हथियारों के बिना सम्मेलन की स्वतंत्रता।
�	संगम या संघ बनाने का अधिकार।
�	पूरे भारत क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता।
�	भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की 

स्वतंत्रता।
�	किसी भी व्यवसाय, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने की 

स्वतंत्रता।
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z	 हालाँकि भारत के संविधान में हड़ताल को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं 
दी गई है। 

z	 सर्वोच्च न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1958 के 
मामले को यह कहकर सुलझा लिया कि हड़ताल मौलिक अधिकार 
नहीं है। 
�	सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी या 

नैतिक अधिकार नहीं है। 
z	 भारत ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हड़ताल को 

एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। अत: विकल्प A 
सही है।

Q.114
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी चुनाव 

में, चाहे वह संसदीय हो या राज्य विधानमंडल का, मतदान की 
गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।
�	इसने ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़’ मामले में अपने 

वर्ष 2013 के फैसले को दोहराया।
�	अदालत ने माना कि यह मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, 

क्योंकि मतदान करने वाले मतदाताओं और मतदान न करने वाले 
मतदाताओं के बीच अंतर करना भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-19(1)(A) तथा अनुच्छेद-21 का 
उल्लंघन है।

�	गोपनीयता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का 
एक भाग है। अत: कथन 1 सही है।

z	 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ मामले, 2013 में सर्वोच्च 
न्यायालय ने माना कि मत की गोपनीयता के अधिकार के दो मुख्य 
घटक हैं:
�	वोट के अधिकार में वोट न देने का अधिकार अर्थात् अस्वीकार 

करने का अधिकार भी शामिल है।
�	गोपनीयता का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक 

अभिन्न अंग है। अत: कथन 2 सही है।
�	किसी की पसंद की गोपनीयता से ही लोकतंत्र मज़बूत होता है। 

z	 मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 21(3) और 
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के 
अनुच्छेद 25(बी) "गोपनीयता के अधिकार" से संबंधित है। अत: 
कथन 3 सही है।

Q.115
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 "निजता का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का 

अधिकार) का एक अभिन्न अंग है।
�	किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 

विधेयक, 2019 द्वारा शासित होता है।
z	 वर्ष 2017 में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस 

के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में मौलिक अधिकार 
घोषित किया।
�	न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 

जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से 
के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता 
के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।" अतः विकल्प B सही है।

Q.116
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द को परिभाषित नहीं किया 

गया है। तथापि संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों 
को मान्यता देता है।
�	भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय: जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, 

सिख और मुस्लिम (सरकार द्वारा अधिसूचित)।
z	 अनुच्छेद 29: इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र या 

उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों, जिसकी अपनी विशेष 
भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
�	यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों 

दोनों को संरक्षण प्रदान करता है।
z	 अनुच्छेद 30: इस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यक वर्गों को 

अपनी रूचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का 
अधिकार होगा।
�	अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या 

भाषाई) तक ही सीमित है, अनुच्छेद 29 की तरह यह नागरिकों 
के किसी भी वर्ग के लिये उपलब्ध नहीं है।

z	 अनुच्छेद 350-B: मूल रूप से, भारतीय संविधान में भाषाई 
अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान 
नहीं किया गया था। लेकिन, 1956 के सातवें संवैधानिक संशोधन 
अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350-B को जोड़ा गया।
�	इसके अनुसार, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये एक विशेष 

अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।



www.drishtiias.com/hindi

35353535|| PT SPRINT राजव्यवस्था (उत्तर) || 2022

�	विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान के 
अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये उपबंधित रक्षोपायों से 
संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे।

Q.117
उत्तर: C
व्याख्या
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की 

जाँच के लिये एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। अतः कथन 
1 सही है। 
�	इस आयोग का गठन ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े 

वर्गों’ की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को 
समझने और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने 
के लिये सिफारिशें करने हेतु किया जाता है।

z	 जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन अक्तूबर 2017 में संविधान के 
अनुच्छेद-340 के तहत किया गया था।
�	यह आयोग ओबीसी कोटा के उप-वर्गीकरण पर विचार कर रही 

है कि यदि कोई विशेष समुदाय या समुदायों का समूह ओबीसी 
कोटा से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहा है, तो इन विसंगतियों 
को किस प्रकार दूर किया जाए। अत: कथन 2 सही है।
�	उप-वर्गीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती 

है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से 
अधिक में से केवल कुछ संपन्न समुदायों ने इस 27% 
आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है।

�	उप-वर्गीकरण केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक 
संस्थानों में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित 
करेगा।

Q.118  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद 

सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे "अपने 
कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन" कर सकें।
�	जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की 

जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता 
है तथा यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है। अत: कथन 3 
सही है।

z	 संविधान (संसद के लिये अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं 
हेतु अनुच्छेद 194) में दो विशेषाधिकारों (संसद में बोलने की 
स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार) का 
उल्लेख है। अत: कथन 1 सही है।

z	 लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और 
राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप 
विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है।

z	 व्यक्तिगत विशेषाधिकार:
�	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: संसद/राज्य विधानसभा के सदस्यों को 

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
�	किसी भी सदस्य से सदन की चारदीवारी के बाहर कहीं 

भी कार्य नहीं लिया जा सकता है (उदाहरणतः कानून की 
अदालत) या सदन और उसकी समितियों में विचार व्यक्त 
करने के लिये उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता 
है।

�	हालाँकि एक सदस्य को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
का विशेषाधिकार है, उसे संसद के बाहर इसे पेश करने का 
कोई अधिकार नहीं है।

�	गिरफ्तारी से मुक्ति: किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में सदन 
के स्थगन के 40 दिन पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के 
दौरान भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
�	इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य को उस सदन 

की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार 
नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है। अत: कथन 
2 सही है।

�	गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट: संसद/विधानसभा के सदस्यों 
को भी गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्राप्त है।

z	 सामूहिक विशेषाधिकार:
�	वाद-विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार: 

संसद/विधानसभा आवश्यकता पड़ने पर प्रेस को अपनी 
कार्यवाही प्रकाशित करने से रोक सकती है।

�	अजनबियों को बाहर करने का अधिकार: संसद/विधानसभा को 
किसी भी समय गलियारा (Galleries) से अजनबियों 
(कोई सदस्य या आगंतुक) को बाहर करने और बंद दरवाज़ों 
में बहस करने का अधिकार प्राप्त है।

�	सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार: भारत 
में संसद/विधानसभा को सदन की अवमानना के दोषी लोगों को 
दंडित करने के लिये दंडात्मक शक्तियाँ दी गई हैं। 

Q.119
उत्तर : B
व्याख्या : 
z	 संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया 

गया है।
z	 भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरागत रूप से 

(अर्थात संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया) संसद के एक वर्ष में 
तीन सत्र होते हैं।
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�	सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत में शुरू 
होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त 
हो जाता है। अत: कथन 1 सही है।

�	दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई 
माह में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है।

�	शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर 
तक किया जाता है।

z	 किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों (लोकसभा तथा राज्यसभा) 
के मध्य गतिरोध की स्थिति में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त बैठक 
की व्यवस्था की गई है।
�	संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की 

अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति 
में लोकसभा का उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। अत: कथन 
2 सही नहीं है। 

Q.120
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रपति 

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच 
करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश 
प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर 
सकते हैं। अत: कथन 1 सही है।
�	इस प्रकार नियुक्त आयोग राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मामलों की जाँच 

करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उनके द्वारा 
पाए गए तथ्यों को निर्धारित किया जाएगा और ऐसी सिफारिशें 
की जाएंगी जो वे उचित समझें।

�	राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संसद के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिये एक ज्ञापन के साथ उस 
पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करेगा।

z	 वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित 
जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के अलावा 
अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला प्रथम आयोग था।

z	 मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में OBC जनसंख्या 52% होने 
का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप 
में वर्गीकृत किया गया था।
�	इसने OBC को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो 

केवल SC/ST के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% 
करने की सिफारिश की। अत: कथन 2 सही नहीं है।

z	 केंद्र सरकार ने OBC [अनुच्छेद 16 (4)] के लिये यूनियन 
सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित कीं।

�	कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 
(4)] में लागू किया गया।

�	वर्ष 2008 मे सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के 
बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।

�	102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा 
वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो 
पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक 
वैधानिक निकाय था। अत: कथन 3 सही है।

Q.121
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के 

न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश 
(CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। अत: कथन 
1 सही है।
�	मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति 

के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 
किया जाता है।

z	 परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक 
कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम 
न्यायाधीश शामिल होते हैं।
�	यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च 

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
�	सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री 

को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है। अत: कथन 
2 सही नहीं है।

z	 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार 
पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर 
का होगा।
�	सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था एक न्यायालयी 

नवाचार है, इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है।
Q.122
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 अध्यक्ष (उपसभापति के साथ) को लोकसभा सदस्यों में से सदन में 

उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना 
जाता है।
�	एक बार उम्मीदवार पर निर्णय हो जाने के बाद उसके नाम का 

प्रस्ताव आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया 
जाता है। अत: कथन 1 सही है।
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z	 अध्यक्ष अपने चुनाव की तिथि से अगली लोकसभा की पहली बैठक 
(5 वर्ष के लिये) के ठीक पहले तक पद धारण करता है।
�	एक बार निर्वाचित अध्यक्ष फिर से चुनाव के लिये पात्र है।
�	जब भी लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं 

करता है और नव-निर्वाचित लोकसभा की बैठक तक अपने पद 
पर बना रहता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

Q.123  
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 असम और मिज़ोरम के बीच सीमा का मुद्दा मिज़ोरम के गठन के 

बाद अस्तित्त्व में आया था। मिज़ोरम सर्वप्रथम वर्ष 1972 में एक 
केंद्रशासित प्रदेश के रूप में और फिर वर्ष 1987 में एक पूर्ण राज्य 
के रूप में अस्तित्त्व में आया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा वर्ष 1987 में मिज़ोरम को 
राज्य का दर्जा दिया गया था।

z	 असम वर्ष 1950 में भारत का एक घटक राज्य बन गया और 1960 
तथा 1970 के दशक की शुरुआत के बीच इसके अधिकांश क्षेत्र को 
पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य बना दिया गया।

z	 औपनिवेशिक काल के दौरान मिज़ोरम को असम के ‘लुशाई हिल्स’ 
ज़िले के नाम से जाना जाता था। अत: कथन 1 सही है।

z	 असम-मिज़ोरम विवाद ब्रिटिश काल में पारित दो अधिसूचनाओं के 
कारण उत्पन्न हुआ।
�	सबसे पहली अधिसूचना वर्ष 1875 में जारी की गई, जिसके 

तहत ‘लुशाई हिल्स’ क्षेत्र को कछार के मैदानी इलाकों से अलग 
कर दिया गया।

�	दूसरी अधिसूचना वर्ष 1933 में जारी हुई और इसके तहत ‘लुशाई 
हिल्स’ तथा मणिपुर के बीच एक सीमा का सीमांकन किया 
गया।

Q.124  
उत्तर: C
व्याख्या:
संवैधानिक प्रावधान:
z	 भारतीय संविधान के भाग IV- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों 

(DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा 
वित्तपोषण के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।

z	 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती 
सूची में स्थानांतरित कर दिया। अत: कथन 1 सही है।

z	 केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियाँ एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं 
और राज्य सरकारों से इनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है 
लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु राज्य वर्ष 
1968 की प्रथम शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का 
पालन नहीं करता है।

z	 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-A के 
तहत लागू किये जाने योग्य अधिकार बना दिया। अत: कथन 2 सही 
है।

z	 संबंधित कानून:
�	शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 

से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान 
करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना 
है

�	यह गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 
अधिक एकीकृत तथा समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु 
अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम-से-कम 25% सीटें वंचित 
वर्गों के बच्चों के लिये आरक्षित रखने का आदेश देता है।

z	 सरकार द्वारा की गई पहल:
�	सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय, 

केंद्रीय विद्यालय तथा शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग 
वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिणाम है।

Q.125
उत्तर: D
व्याख्या :
z	 संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की 

नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अत: कथन 1 सही है।
�	विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य 

के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
z	 संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद 

के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अत: कथन 
2 सही है।
�	मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य 

चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण 
अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी 
जाती है।

z	 वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
z	 वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य 

करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
z	 वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन 

दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अत: कथन 
3 सही है।

z	 वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
z	 आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता 

है।
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z	 राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता 
है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।

z	 वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।
Q.126
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (1951): इस मामले में 

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों 
और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में पूर्व 
प्रभावी होगा।
�	इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों 

के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें सहायक के रूप में चलाना 
चाहिये।

�	इसने यह भी माना कि मौलिक अधिकारों को संवैधानिक 
संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा संशोधित किया 
जा सकता है।

z	 "गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)" मामले में SC ने घोषणा 
की कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा निदेशक सिद्धांतों के 
कार्यान्वयन के लिये भी संशोधित नहीं किया जा सकता है।
�	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में SC 

ने गोलक नाथ (1967) के अपने फैसले को खारिज कर दिया 
और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में 
संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी "मूल संरचना" को 
बदल नहीं सकती है।

�	मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के मामले में सर्वोच्च 
न्यायालय ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में 
संशोधन कर सकती है लेकिन यह संविधान के "मूल संरचना" 
को नहीं बदल सकती है। अत: विकल्प B सही है।

Q.127
उत्तर: D
व्याख्या :
z	 संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की 

नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अत: कथन 1 सही है।
�	विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य 

के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
z	 संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद 

के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अत: कथन 
2 सही है।
�	मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य 

चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण 
अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी 
जाती है।

z	 वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
z	 वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य 

करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
z	 वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन 

दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अत: कथन 
3 सही है।

z	 वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
z	 आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता 

है।
z	 राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता 

है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
z	 वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।
Q.128
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिये 

मंत्रिपरिषद): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी 
अदालत में जाँच नहीं की जाएगी। अत: कथन 1 सही है।
�	राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिये मंत्रिपरिषद की आवश्यकता 

हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के 
अनुसार कार्य करेगा।

z	 अनुच्छेद 75 (मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान): प्रधानमंत्री की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
�	मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा 

की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये। अत: 
कथन 2 सही है।
�	यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन 

अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
Q.129
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 ई-कोर्ट परियोजना की अवधारणा "भारतीय न्यायपालिका में सूचना 

और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय 
नीति और कार्य योजना - 2005" के आधार पर ई-समिति, भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं 
है।

z	 ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट एक अखिल भारतीय परियोजना है, 
जिसकी निगरानी और वित्त पोषण देश भर के ज़िला न्यायालयों के 
लिये कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अतः कथन 2 
सही नहीं है।
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Q.130
उत्तर : D
व्याख्या :
z	 संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, 

त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
�	संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 के तहत 

विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है।
�	आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और ADCs के 

माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की 
स्वतंत्रता दी गई है। अतः कथन 1 सही है। 

z	 प्रत्येक स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य 
नहीं होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत और बाकी चुनावों 
के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। ये सभी पाँच वर्ष के कार्यकाल के 
लिये सत्ता में बने रहते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
�	हालाँकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है क्योंकि 

इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं।
z	 स्वायत्तता की विभिन्न परिभाषाओं के बावजूद छठी अनुसूची क्षेत्र 

संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं आता है।
�	संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम इन क्षेत्रों 

में तब तक लागू किये जा सकते हैं या नहीं लागू किये जा सकते 
हैं जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के कानूनों 
में संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के उसे या उसकी मंज़ूरी 
नहीं देते। अतः कथन 3 सही है।

Q.131  
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक विधायी निकाय 

वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (विधानसभा या लोकसभा सीट) 
की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य 
परिसीमन है।
�	परिसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक 

स्वतंत्र उच्च-शक्ति वाले पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन 
आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का 
बल होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं 
उठाया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के 
अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता 
है। अत: कथन 2 सही है।
�	अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद 

परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में 
विभाजित किया जाता है।

z	 पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (निर्वाचन आयोग की मदद 
से) 1950-51 में किया गया था। अत: कथन 3 सही है।
�	परिसीमन आयोग का गठबंधन अधिनियम, 1952 में अधिनियमित 

था।
 Q.132
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र उच्च-शक्ति वाले पैनल द्वारा किया 

जाता है जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके 
आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस 
पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

z	 परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 
और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। 
अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 परिसीमन आयोग की संरचना:
�	सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
�	मुख्य चुनाव आयुक्त
�	संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त। अतः कथन 2 सही है।

Q.133
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के 

हितों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधिकारिक 
कार्रवाई में भाग लेने से अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

z	 किसी भी संभावित हितों के टकराव का खुलासा करने के लिये 
न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होने के कारण आमतौर पर खुद को 
अलग करने का निर्णय न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है। अतः कथन 
1 सही नहीं है।
�	कुछ न्यायाधीश मौखिक रूप से मामले में शामिल वकीलों को 

अपने अलग होने के कारणों से अवगत कराते हैं, कई नहीं। कुछ 
अपने क्रम में कारणों की व्याख्या करते हैं।

z	 यदि कोई न्यायाधीश इनकार करता है तो मामले को मुख्य न्यायाधीश 
के समक्ष एक नई पीठ को आवंटित करने के लिये सूचीबद्ध किया 
जाता है। अत: कथन 2 सही है।

z	 पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं 
हैं, हालाँकि SC के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
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Q.134
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। 

यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
�	भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 

323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों 
की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की 
शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये  गए हैं।

z	 UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
�	कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के 

रूप में पद धारण कर चुका है, उस पर पुनर्नियुक्ति के लिये योग्य 
नहीं होता है।

z	 UPSC के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन किसी और रोजगार के लिये पात्र नहीं होंगे।
�	हालाँकि अध्यक्ष के अलावा UPSC के सदस्य UPSC या 

SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। अत: 
विकल्प B सही उत्तर है।

Q.135
उत्तर: D
 व्याख्या: 
z	 102वांँ संशोधन अधिनियम, 2018 के  तहत सविधान में अनुच्छेद 

338B और 34A को जोड़ा गया।
z	 अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की 

स्थापना से संबंधित है। अत: कथन 1 सही नहीं है।  
�	पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 

तहत एक सांविधिक निकाय था।
z	 अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को (न कि राज्यपाल को) राज्य में 

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने 
का अधिकार प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।  
�	यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके 

लिये संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।
Q.136  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी निर्णय (Indira Sawhney 

judgment) में सर्वोच्च न्यायालय  ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 
दूर-दराज़ के इलाकों की आबादी को मुख्यधारा में लाने हेतु केवल 
कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% के नियम में थोड़ी ढील 
दी जा सकती है। अत: विकल्प D सही है। 

z	 न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखते हुए घोषणा की 
कि ओबीसी (यानी क्रीमी लेयर) में शामिल उन्नत वर्गों को आरक्षण 
के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाएगा तथा इस बात को 
स्वीकार कि SC और ST के मामले में क्रीमी लेयर की अवधारणा 
को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

Q.137  
उत्तर: B
व्याख्या : 
z	 भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव 

प्रक्रियाओं के संचालन के लिये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण 
(Constitutional Authority) है।
�	भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह 

चुनावों से संबंधित हैं, और यह  इनसे संबंधित  मामलों के लिये 
एक अलग आयोग की स्थापना करता है। अत: कथन 1 सही 
है। 

z	 चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के 
अनुसार की गई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप 
में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में 
स्थित है।

z	 चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का 
संचालन,अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अत: कथन 2 
सही नहीं है।

z	 इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई 
संबंध नहीं है।भारत का संविधान में इसके लिये एक अलग राज्य 
निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का 
प्रावधान है।

z	 निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो 
चुनाव आयुक्त होते हैं।
�	मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा 
सकता है।
�	उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 

मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
(Comptroller and Auditor General- 
CAG) को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप 
सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए 
गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। 
अत: कथन 3 सही है।
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Q.138
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 'कारागार/इसमें रखा गया व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं 

अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय 
है। 
�	जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की 

ज़िम्मेदारी होती है।
�	हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों 

पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन तथा 
सलाह देता है। 

z	 अनुच्छेद 39A: संविधान का अनुच्छेद 39A (न कि अनुच्छेद 
23) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसके अनुसार 
किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय 
पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और राज्य मुफ्त कानूनी 
सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।
�	मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार 

संविधान द्वारा गारंटीकृत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है।
�	संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार 

प्रदान करता है।
z	 संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) राज्य की सुरक्षा और 

सार्वज़निक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर 
निवारक निरोध तथा प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। 
�	इसके अलावा अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक 

निरोध के तहत हिरासत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले 
किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से 
अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं दिया 
जाएगा। अतः विकल्प D सही उत्तर है।

Q.139  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत, किसी राज्य की विधान परिषद 

में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक और 
40 से कम सदस्य नहीं होंगे। अतः कथन 1 सही है।
�	राज्य सभा के समान विधान परिषद एक सतत् सदन है, अर्थात् 

यह एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता। विधान 
परिषद  के एक सदस्य (Member of Legislative 
Council- MLC) का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, 
जिसमें एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

z	 निर्वाचन पद्धति:
�	एक तिहाई MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं,
�	इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका 

और ज़िला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं,
�	1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते 

हैं तथा 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक 
निर्वाचित करते हैं।

�	शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से 
किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन 
और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो।  
अतः कथन 3 सही है।

z	 परिषदों की विधायी शक्ति सीमित है। राज्यसभा के विपरीत, जिसके 
पास गैर-वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं, 
विधान परिषदों के पास ऐसा करने के लिये संवैधानिक जनादेश नहीं 
है।

z	 विधानसभाएँ, परिषद द्वारा कानून में किये गए सुझावों/संशोधनों को 
रद्द कर सकती हैं।

z	 इसके अलावा राज्यसभा सांसदों के विपरीत, MLCs, राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति 
राज्यसभा का सभापति होता है जबकि परिषद का अध्यक्ष परिषद के 
किसी एक सदस्य को ही चुना जाता है। अतः कथन 2 सही है।

Q.140
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investi-

gation- CBI) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक 
प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
�	अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Per-
sonnel and Training- DoPT) के प्रशासनिक 
नियंत्रण में आता है।

z	 भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा 
CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
�	CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस 

स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। 
अतः कथन 2 सही नहीं है।
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Q.141
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 CBI का निदेशक पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली विशेष पुलिस 

प्रतिष्ठान के रूप में संगठन के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
�	केंद्र सरकार तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर CBI के 

निदेशक की नियुक्ति करेगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, 
लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या 
उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल 
होंगे। अत: कथन 1 सही है।

z	 CBI निदेशक से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:
�	प्रकाश सिंह मामले, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर 

ज़ोर दिया था कि DGP  की नियुक्ति "पूरी तरह से योग्यता के 
आधार पर और कार्यालय को सभी प्रकार के प्रभावों और दबावों 
से बचाने के लिये होनी चाहिये"।

�	भारत संघ बनाम सी. दिनाकर (Union of India 
versus C. Dinakar), 2001 मामले में सर्वोच्च 
न्यायालय ने माना है कि "आमतौर पर CBI निदेशक की 
सेवानिवृत्ति की तिथि पर सेवा में सबसे वरिष्ठ चार बैचों के 
IPS अधिकारी उनके पैनल के बावजूद CBI निदेशक के पद 
पर नियुक्ति के लिये विचार के पात्र होंगे।" अत: कथन 2 सही 
है।

Q.142
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद 

(Legislative Council) की स्थापना का निर्णय लिया है
z	 भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के 

दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार 
राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती 
है। अतः कथन 1 सही है।
�	संसद एक विधान परिषद को (जहाँ यह पहले से मौजूद है) का 

विघटन कर सकती है और (जहाँ यह पहले से मौजूद नहीं है) 
इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा 
इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का 
राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता 
है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 विधान परिषद वाले छह राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक।

�	वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त 
करने का प्रस्ताव पारित किया। अंततः परिषद को समाप्त करने 
के लिये भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जानी 
बाकी है।

�	वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के 
माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर 
दिया गया।

Q.143
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव 

का प्रावधान किया गया है।
�	अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है।

z	 वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की 
प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का 
अंतिम व्याख्याकार होता है।
�	वह इन प्रावधानों की व्याख्या के मामलों में अक्सर ऐसे निर्णय 

देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो 
प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं।

z	 वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) 
की अध्यक्षता करता है। अतः कथन 1 सही है।
�	ऐसी बैठकें किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को 

दूर करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं।
z	 वह सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 

दसवाँ हिस्सा (जिसे गणपूर्ति कहा जाता है) की अनुपस्थिति में 
बैठक को स्थगित कर सकता है।

z	 अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता लेकिन बराबरी की स्थिति में 
(जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है) 
अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है।
�	ऐसे मत को निर्णायक मत (Casting Vote) कहा जाता 

है, जिसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना होता है। अतः 
कथन 2 सही नहीं है।

z	 वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला 
करता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

z	 दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के प्रावधानों के तहत 
दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी 
सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है।
�	यह शक्ति भारतीय संविधान में 52वें संशोधन द्वारा अध्यक्ष में 

निहित है।
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�	सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में फैसला सुनाया कि इस संबंध 
में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial 
Review) के अधीन है।

Q.144
उत्तर: (D)
व्याख्या
z	 भारत के संविधान का भाग XIV संघ और राज्य के अधीन सेवाओं 

से संबंधित है।
z	 अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या 

किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों 
पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित 
करने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 अनुच्छेद 310 के अनुसार, संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों 
को छोड़कर, संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम 
करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के 
राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है।
�	लेकिन सरकार की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है।

z	 अनुच्छेद 311 किसी अधिकारी की पदच्युति, पदच्युति में कमी के 
लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता 
है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q.145
उत्तर: (D)
व्याख्या
z	 मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति, लिंग, 

राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये 
बिना प्राप्त होते हैं।
�	इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के 

विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक 
और शैक्षिक अधिकार, कुछ विशिष्ट कानूनों से सुरक्षा का 
अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि शामिल 
हैं।

z	 भारतीय संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधान:
�	मौलिक अधिकार (भाग-III): संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 

में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
�	राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (भाग-IV): इससे संबंधित 

प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किये गए हैं। अतः 
कथन 1 सही नहीं है। 

z	 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे वर्ष 2019 में 
संशोधित किया गया था) मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य 
मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों तथा इनके 
नेतृत्त्व हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था करता 
है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

Q.146  
उत्तर: (D)
व्याख्या 
z	 भारतीय संविधान का भाग- IV राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों 

(DPSPs) से संबंधित है।
�	ये सकारात्मक अधिकार हैं और राज्य पर सकारात्मक दायित्व 

अधिरोपित करते हैं। अतः कथन 1 सही है।
z	 अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी 

प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता 
है। अतः कथन 2 सही है।

z	 हालाँकि इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के 
होंगे। अतः कथन 3 सही है।

Q.147
उत्तर: (A)
व्याख्या
z	 यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा 

असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की 
स्थापना कर सकती है। अतः कथन 1 सही है।
�	यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिये एक स्थानीय विधायिका 

या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों की स्थापना की भी परिकल्पना 
करता है।

�	इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के 
माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।

z	 केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू-
कश्मीर में जनजातीय क्षेत्रों को पाँचवीं या छठी अनुसूची के तहत 
नहीं लाया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
�	वर्तमान में 10 राज्य यथा- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, 

हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, 
राजस्थान और तेलंगाना को पाँचवीं अनुसूची के तहत शामिल 
किया गया है।

Q.148
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 एक स्टार प्रचारक किसी पार्टी के लिये चुनाव में एक सेलिब्रिटी के 

तौर पर वोट मांग सकता  है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक 
राजनीतिज्ञ या यहाँ तक कि एक फिल्म स्टार भी। जनप्रतिनिधित्व 
अधिनियम के अनुसार, स्टार प्रचारक से संबंधित चुनाव खर्च 
राजनीतिक दलों द्वारा वहन किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है।
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z	 MCC दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व 
प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है, तो बुलेट-प्रूफ वाहनों सहित सुरक्षा 
पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसे पार्टी 
या उम्मीदवार के चुनाव खर्चों में नहीं जोड़ा जाएगा। अतः कथन 2 
सही है।

Q.149
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 अधिकरण (Tribunal) एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था (Quasi-

Judicial Institution) है जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी 
विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाता है।
�	यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों 

के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक 
निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। 

z	 अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे।       
�	इन्हें भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया। अतः 
कथन 1 सही है।

�	इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अधिकरण से संबंधित 
एक नया भाग XIV-A और दो अनुच्छेद जोड़े गए:
�	अनुच्छेद 323A: यह अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण 

(Administrative Tribunal) से संबंधित है। 
ये अधिकरण अर्द्ध-न्यायिक होते हैं जो सार्वजनिक सेवा में 
काम कर रहे व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित 
विवादों का समाधान करते हैं।

�	अनुच्छेद 323B: यह अनुच्छेद अन्य विषयों जैसे कि 
कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, 
खाद्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव आदि के 
लिये अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। अतः कथन 2 
सही नहीं है।

Q.150
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 

राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः कथन 1 सही है।
z	 CEC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो 

भी पहले हो) तक होता है।
z	 वह अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकता है या कार्यकाल की 

समाप्ति से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 सही 
है।

�	मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा 
सकता है।

Q.151 
उत्तर : D
व्याख्या: 
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भ्रमण या आवागमन 

की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। 
�	आवागमन की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, आंतरिक (देश के 

भीतर जाने का अधिकार) और बाह्य (देश से बाहर जाने का 
अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार)।

�	अनुच्छेद 19 केवल पहले आयाम की रक्षा करता है। दूसरे 
आयाम का प्रावधान अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत शामिल है। अत: कथन 1 
सही नहीं है। 

z	 यह अधिकार केवल राज्य के खिलाफ सुरक्षित है, न कि निजी 
व्यक्तियों के खिलाफ। इसके अलावा यह केवल नागरिकों और 
किसी कंपनी के शेयरधारकों के लिये उपलब्ध है, लेकिन विदेशी या 
कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों या निगमों, आदि के लिये नहीं। अत: 
कथन 2 सही नहीं है । 

Q.152  
उत्तर: A
व्याख्या :
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक 

मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। 
�	अनुच्छेद 25 (अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप 

से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)। अत: 
कथन 1 सही है।

�	अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
�	अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के 

संदाय को लेकर स्वतंत्रता)। अत: कथन 2 सही नहीं है।
�	अनुच्छेद 28 (कुछ विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा 

या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर स्वतंत्रता)।
z	 इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के 

हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।
Q.153
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के 

अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक/
वैधानिक (Statutory) निकाय बन गया और इसका नाम 
बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कर दिया गया।
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z	 वर्ष 1993 में, पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 
और पाँच धार्मिक समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी 
को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया।
�	वर्ष 2014 में जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 

अधिसूचित किया गया था।
z	 भारत सरकार द्वारा देश में छ: धर्मों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और 

पारसी (पारसी) और जैन को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया 
है। अत: कथन 2 सही है।  

z	 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम' (NCMEIA), 
2004: 
�	यह अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित छह धार्मिक समुदायों 

के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा 
प्रदान करता है।

z	 भारतीय संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया 
गया है। हालाँँकि संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को 
मान्यता देता है।अत: कथन 1 सही है।  

Q.154
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 69वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 

239AA और 239AB जोड़े गए, जिनके अंतर्गत केंद्रशासित 
प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। अतः कथन 1 सही है। 
�	अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को 

‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया और इसके प्रशासक 
को उपराज्यपाल (Lt. Governor) नाम दिया गया।

�	दिल्ली के लिये विधानसभा की व्यवस्था की गई जो पुलिस, 
भूमि और लोक व्यवस्था छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची 
के विषयों पर कानून बना सकती है।

�	यह दिल्ली के लिये एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान करता है, 
जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 
संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी।

z	 दिल्ली की निर्वाचित सरकार से ऊपर उपराज्यपाल की शक्तियों को 
बढाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) 
अधिनियम [Government of National Capital 
Territory of Delhi (Amendment) Act], 
2021 लागू कर दिया गया है। अतः कथन 2 सही है।

Q.155
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना 

जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और 
राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

z	 यह निकाय देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
�	राज्यों में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों से भारत निर्वाचन 

आयोग का कोई संबंध नहीं है इसके लिये भारतीय संविधान में 
अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। अतः 
कथन 1 सही है।

z	 भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जिसमें चुनावों 
के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही 
गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
�	अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित 

दायित्व हैं- अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
�	अनुच्छेद 325: धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी 

व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके 
आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।

�	अनुच्छेद 326: लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 
लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

�	अनुच्छेद 327: विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में 
कानून बनाने की शक्ति।

�	अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के 
लिये कानून बनाने की शक्ति।

�	अनुच्छेद 329:  निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के 
हस्तक्षेप का वर्जन।

z	 भारतीय संविधान का भाग XII (अनुच्छेद 264-300 A) वित्त, 
संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है।

Q.156
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्ज़ा प्राप्त :

�	तमिल (वर्ष 2004), संस्कृत (वर्ष 2005), कन्नड़ (वर्ष 
2008), तेलुगु (वर्ष 2008), मलयालम (वर्ष 2013), और 
ओडिया (वर्ष 2014)। अत:  कथन 2 सही है।

z	 सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। 
अत:  कथन 1 सही नहीं है।
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�	संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा-निर्देश 
जारी करता है।

�	भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम 
संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य 
कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा 
सकती है।

Q.157
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 निवारक निरोध के तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने 

या अभियोजन से बचने से रोकने के लिये हिरासत में लिया जाना 
शामिल है।

z	 इसके अलावा अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक निरोध 
के तहत हिरासत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले किसी भी 
कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय 
तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा:
�	एक सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तारित निरोध हेतु पर्याप्त कारणों  

के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
�	ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के 

प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है। अत: कथन 
1 सही नहीं है।  

z	 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एक विवारक निरोध कानून है। 
�	NSA किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न 

करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को उस व्यक्ति को 
हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अत: कथन 2 सही है।  

�	NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने 
हिरासत में रखा जा सकता है लेकिन सरकार को मामले से 
संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा 
सकता है।

z	 NSA को लागू करने वाली परिस्थितियाँ: 
�	अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी डीएम उसके 

खिलाफ NSA  लागू कर सकता है।
�	यदि किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, तो 

उसे तुरंत NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
�	यदि व्यक्ति अदालत से बरी हो गया है, तो उस व्यक्ति को 

NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। अत: कथन 3 
सही है।  

Q.158 
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 उल्लेखनीय है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती 

सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में स्टाम्प 
ड्यूटी, ड्रग्स एवं ज़हर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, 
श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) शामिल 
हैं।

z	 ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची 
के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इन 
पाँच विषयों में शामिल हैं- (1) शिक्षा (2) वन्यजीवों एवं पक्षियों 
का संरक्षण (3) वन (4) नाप-तौल (5) न्याय प्रशासन। अतः 
कथन 3 सही नहीं है।

z	 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने संविधान के तहत स्वास्थ्य को 
समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
�	वर्तमान में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची (State List) के अंतर्गत 

आता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
z	 स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान 

किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। 
अतः कथन 1 सही है।

Q.159  
उत्तर: (A)
व्याख्या
z	 अनुच्छेद 244(A) को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 

के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अतः कथन 1 सही 
है।
�	यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा 

असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य 
की स्थापना कर सकती है।

z	 यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिये एक स्थानीय विधायिका या 
मंत्रिपरिषद अथवा दोनों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है।

z	 अनुच्छेद 244A, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की तुलना में 
आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। इनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित है। 
अतः कथन 2 सही नहीं है।
�	जबकि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में आदिवासी 

क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः 
कथन 3 सही नहीं है।
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Q.160 
उत्तर: (D)
व्याख्या
z	 संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में 

नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का 
प्रयास करेगा।
�	अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों 

में से एक है। अतः कथन 1 सही है।
z	 समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ 

ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद 
लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती 
है। अतः कथन 2 सही है।

z	 कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने 
निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता 
सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
�	शाह बानो मामले (1985) में दिया गया निर्णय सर्वविदित है।
�	सरला मुद्गल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चित है, 

जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच 
विवाद से जुड़ा हुआ था। अतः कथन 3 सही है।

Q.161
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पहले 

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिये जारी 
दिशा-निर्देशों का एक समूह है। अतः कथन 1 सही है।
�	आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 

324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को 
संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की 
निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।

z	 आदर्श आचार संहिता वैधानिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों, 
उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव 
घोषणा पत्र, भाषणों और जुलूसों की सामग्री से लेकर सामान्य 
आचरण आदि तक के मानदंडों का पालन करें। अतः कथन 2 सही 
नहीं है।

z	 नियमों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो 
जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है 
और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।.

Q.162
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 मूल भारतीय संविधान के भाग- IV (DPSP) के अनुच्छेद 45 

और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ-साथ 
समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया था।
�	अनुच्छेद 45 कहता है कि “राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष 

की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और 
शिक्षा देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा”। अतः कथन 
1 सही 

z	 शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 990 की 
राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। अतः कथन 2 सही है।
�	वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और 

अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 
कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक 
मौलिक अधिकार है।

�	मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की प्रस्तावित संवैधानिक गारंटी के 
संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये 
GOI ने वर्ष 1997 में तपस मजूमदार समिति का गठन किया, 
जिसने जनवरी, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

�	तपस मजूमदार समिति की कुछ अन्य प्रमुख सिफारिशें इस 
प्रकार हैं:
�	विद्यालयी शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की 

सार्वभौमिक भागीदारी। अतःकथन 3 सही है। 
�	प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 30: 1।
�	प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षक और उच्च प्राथमिक 

विद्यालय में तीन शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक।
�	प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षाएँ और उच्च प्राथमिक 

विद्यालय में तीन कक्षाएँ।
�	सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रखरखाव निधि का 

निर्माण।
�	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले सभी बच्चों 

के लिये निःशुल्क गणवेश, मध्यान्ह भोजन और छात्रवृत्ति।
Q.163 
उत्तर; (B)
व्याख्या
z	 CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 

की गई थी। CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता 
है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
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z	 CBI की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962–
1964) द्वारा की गई थी। अतः कथन 2 सही है।

z	 CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और 
प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। 
अतः कथन 3 सही नहीं है।

Q.164  
उत्तर: (C) 
व्याख्या
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AB के मुताबिक, भारत का 

राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) या 
उसके तहत बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के संचालन को 
निलंबित कर सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 
(राष्ट्रपति शासन) के समान ही है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली के लिये एक विधानसभा 
की व्यवस्था करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस 
को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर 
कानून बना सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी (वर्ष 1963 में), दिल्ली (वर्ष 
1992 में) और जम्मू-कश्मीर (वर्ष 2019 में) में ही विधानसभा 
मौजूद है। अतः कथन 3 सही है।

Q.165  
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की 

पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति 
देता है। अतः कथन 1 सही है।
�	संविधान के अनुच्छेद-114 के अनुसार, सरकार संसद से 

अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन 
निकाल सकती है।

�	निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 
खर्च को पूरा करने के लिये किया जाता है।

z	 विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदान मांगों पर 
चर्चा के बाद पेश किया जाता है।
�	एक बार जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है, तो इसे 

राज्यसभा में भेज दिया जाता है।
	 राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति 

प्राप्त है। हालाँकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या 
अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। अतः कथन 2 सही 
नहीं है। 

Q.166
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 बजट संसद में निम्नलिखित छह चरणों से गुज़रता है:

�	बजट की प्रस्तुति: वर्ष 2017 के बाद से बजट की प्रस्तुति की 
तारीख 1 फरवरी कर दी गई है।

�	सामान्य चर्चा: संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा 
होती है।

�	विभागीय समितियों द्वारा जाँच: बजट पर आम चर्चा के बाद 
संसद की 24 विभागीय स्थायी समितियों द्वारा संबंधित मंत्रियों 
के अनुदान की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उन 
पर रिपोर्ट तैयार की जाती है।

�	अनुदान मांगों पर मतदान: लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान 
करती है। अनुदान मांगों पर मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार 
है।

�	विनियोग विधेयक पारित करना: भारत की संचित निधि से राशि 
निकालने के लिये एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है।

�	वित्त विधेयक का पारित होना: आगामी वर्ष के लिये भारत 
सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने हेतु वित्त विधेयक 
पेश किया जाता है। अतः विकल्प B सही है। 

Q.167  
उत्तर: D
व्याख्या:
z	 भारत की संचित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 

266 (1) के तहत की गई है। अतः कथन 1 सही है।
z	 इसमें समाहित हैं:

�	करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय 
उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-
कर राजस्व। अतः कथन 2 सही है।

�	सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बिल (आंतरिक ऋण) और 
विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के 
माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।

z	 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) इस निधि का 
लेखा परीक्षण करता है।

Q.168
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 भारत में नुकसान की वसूली हेतु कोई केंद्रीय कानून नहीं है। वर्तमान 

में दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सार्वजनिक संपत्ति 
नुकसान रोकथाम अधिनियम, 1984 में भी सीमित प्रावधान हैं, 



www.drishtiias.com/hindi

49494949|| PT SPRINT राजव्यवस्था (उत्तर) || 2022

जिसमें दोषियों हेतु कारावास और जुर्माने का प्रावधान तो किया गया 
है, लेकिन नुकसान की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
�	संपत्ति के नुकसान की भरपाई हेतु कानून होने के बावजूद देश 

में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ की घटनाएंँ आम 
हैं।

�	वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने इस मुद्दे पर संज्ञान 
लिया तथा इस कानून में बदलाव हेतु न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस 
और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्षता में दो 
समितियों का गठन किया गया।

�	के.टी. थॉमस समिति ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से जुड़े 
मामलों में आरोप सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी को बदलने की 
सिफारिश की। न्यायालय को यह अनुमान लगाने का अधिकार 
देने के लिये कानून में संशोधन किया जाना चाहिये कि अभियुक्त 
सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है। अत: विकल्प B 
सही है।  
�	दायित्व की स्थिति में बदलाव से संबंधित यह सिद्धांत  यौन 

अपराधों तथा इस तरह के अन्य अपराधों पर लागू होता है। 
�	सामान्यतः कानून यह मानता है कि अभियुक्त तब तक 

निर्दोष है जब तक कि अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं 
करता।

Q.169
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) की 

आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिये 
किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम (Appropriation 
Act) के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है।
�	भारतीय संविधान के अनुच्छेद-115 के अंतर्गत अतिरिक्त या 

अधिक अनुदान (Additional or Excess 
Grants) के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया 
है। 

�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद-116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और 
अपवादानुदान का निर्धारण से संबंधित है। अतः कथन 1 सही 
नहीं है।

z	 अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और असाधारण अनुदान तथा वोट 
ऑफ क्रेडिट को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे 
बजट (Budget) को किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।

Q.170  
उत्तर : A
व्याख्या : 
z	 भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद-40 

में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
z	 संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम 

में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इन राज्यों में जनजातीय लोगों 
के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। यह विशेष प्रावधान 
संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत 
किया गया है।

z	 वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज 
संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा  प्रदान किया गया। अत: कथन 2 सही 
है।

Q.171
उत्तर : B
व्याख्या : 
z	 छठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बाहुल्य 

क्षेत्रों (90% से अधिक आदिवासी आबादी) के लिये लागू की गई 
थी। ऐसे क्षेत्रों को ‘भारत सरकार अधिनियम, 1935’ के तहत 
"बहिष्कृत क्षेत्रों"  (Excluded Areas) के रूप में वर्गीकृत 
किया गया था।

z	 संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम 
में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिये इन जनजातीय 
क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। अत: 
कथन 1 सही नहीं है।

z	 यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 
275 (1) के तहत प्रदान किया गया है। 

z	 छठी अनुसूची ‘स्वायत्त ज़िला परिषदों’ (ADCs) के माध्यम से 
इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है। अत: कथन 2 
सही है।

z	 स्वायत्त ज़िला परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 
क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, 
खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति-रिवाज़ों और परंपराओं 
आदि से संबंधित कानून शामिल हैं, साथ ही इन्हें भूमि राजस्व तथा 
कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त है। अत: 
कथन 3 सही है।

z	 ADCs शासन की तीनों शाखाओं (विधानमंडल, कार्यपालिका 
और न्यायपालिका) के संबंध में विशिष्ट शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ 
रखते हुए एक लघु राज्य की तरह कार्य करते हैं।
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Q.172  
उत्तर: (A)
व्याख्या
z	 भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के 

न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 
खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

z	 मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य 
न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती 
है।
�	केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री 

को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर 
राष्ट्रपति को सलाह देता है।

z	 द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 
दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। अतः कथन 2 सही 
नहीं है।

z	 सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की 
अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश 
शामिल होते हैं।
�	कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की 

प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों के मामलों) के 
निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम 
द्वारा या संविधान के प्रावधान द्वारा।

Q.173 
उत्तर: (C)
व्याख्या
z	 चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन 

है। अतः कथन 1 सही है। 
z	 चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 

10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए 
के गुणकों में जारी किये जाते हैं।

z	 भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने 
(Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की 
तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं। अतः कथन 2 सही है।

z	 यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय 
होता है।

z	 बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, 
अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि 
हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है।

�	एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप 
से बॉण्ड खरीद सकता है।

�	बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
Q.174
उत्तर.: C
व्याख्या.:
z	 शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज़ वर्ष 1990 में 

राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी।
z	 वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 

मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि 
शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार 
है।

z	 तपस मजूमदार समिति (1999) ने अनुच्छेद 21(A) को शामिल 
करने की अनुशंसा की थी।

	 वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को 
संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल 
किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, 
जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक 
मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के 
अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रावधान किया।

Q.175
उत्तर.: D
व्याख्या.
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत सरकार के पास संसद 

द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिये ‘अतिरिक्त 
न्यायालय’ स्थापित करने की शक्ति है, जिसमें चेक से संबंधित 
परक्राम्य लिखत अधिनियम भी शामिल है। अतः कथन 1 सही नहीं 
है।

z	 संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। 
यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक 
स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का 
अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध 
में निर्णय ले सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q.176
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 भारत में स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित प्रावधान:

�	भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा 
(1948) के अनुच्छेद-25 का हस्ताक्षरकर्त्ता है जो भोजन, 
कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक 
सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण 
के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। अतः कथन 1 
सही है।
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�	मूल अधिकार: भारत के संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। 
स्वास्थ्य का अधिकार गरिमायुक्त जीवन के अधिकार में निहित 
है। अतः कथन 2 सही है।

�	राज्य नीति के निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 
47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने 
के लिये राज्यों का मार्गदर्शन किया है।

�	न्यायिक उद्घोषणा: पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति मामले 
(1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी 
राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण 
सुनिश्चित करना और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान 
करना है।

�	परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले (1989) में अपने 
ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर 
डॉक्टर चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, 
को जीवन रक्षा के लिये उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ 
देना उसका पेशेवर दायित्व है।

Q.177  
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 सविधान में सात मूल अधिकार प्रदान किया है:

�	समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18 )
�	स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
�	शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
�	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28) 
�	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
�	संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)  

z	 मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था 
जिसे 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की 
सूची से हटा दिया गया था। अत: कथन 1 सही है।
�	इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 30 (ए) के तहत कानूनी 

अधिकार के रूप में शामिल किया गया है।
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार 

से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी।
�	यह आगे घोषणा करता है कि एक संवैधानिक संशोधन को 

चुनौती नहीं दी जा सकती है (क्योंकि यह कानून नहीं है)।
�	हालांँकि, केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय 

ने कहा कि यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो 
संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। अत: कथन 2 
सही नहीं है।

z	 सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 
अनुच्छेद 226 के तहत  बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, 
उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा  रिट जारी कर सकते हैं। अत:  कथन 
3 सही नहीं है।

Q.178
उत्तर: (D)
व्याख्या
z	 भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च 

न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर 
सकते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
�	ये हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश 

(Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण 
(Certiorari) और अधिकार-प्रच्छा (Quo-
Warranto)। 

z	 विदित हो कि संवैधानिक उपचारों का यह अधिकार स्वयं एक 
मौलिक अधिकार है और इसे आम कानून के माध्यम से विकसित 
रिट के रूप में लागू किया जा सकता है:
�	बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट: गैरकानूनी 

रूप से हिरासत में लिये गए व्यक्ति की रिहाई को निर्देशित 
करना।

�	परमादेश (Mandamus) रिट: किसी सार्वजनिक 
प्राधिकरण को उसके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देश देना। अतः 
कथन 3 सही नहीं है।

�	अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) रिट: अवैधानिक 
रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को पद खाली 
करने के लिये जारी निर्देश। अतः कथन 2 सही नहीं है।

�	प्रतिषेध (Prohibition) रिट: निचली अदालत को किसी 
मामले पर कार्यवाही करने से रोकने संबंधी निर्देश। 

�	उत्प्रेषण (Certiorari) रिट: किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा 
किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय, जो अपनी 
अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से 
जारी निर्देश।

Q.179
उत्तर:D
व्याख्या:
z	 अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए लोगों को संरक्षण देता 

है। इसमें शामिल है:
�	गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिये।
�	कानूनी चिकित्सक द्वारा परामर्श और बचाव का अधिकार।
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�	यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने 
पेश किया जाना।

�	24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से 
स्वतंत्रता।

�	जब तक एक सलाहकार बोर्ड (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) 
विस्तारित हिरासत के लिये पर्याप्त कारण रिपोर्ट नहीं करता तब 
तक किसी व्यक्ति की हिरासत तीन महीने से अधिक नहीं हो 
सकती।

z	 अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की 
गारंटी देता है जिसमें बिना हथियार के सभा करने की अनुमति है। 
अतः कथन 1 सही नहीं है।
�	संविधान का अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक 

ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित 
नहीं किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q.180
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 भारतीय निर्वाचन आयोग संसद और सभी राज्यों के विधानमंडल के 

साथ भारत के राष्ट्रपति एवं  उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिये 
चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन निर्देशन और नियंत्रण 
करता है। 

z	 आयोग का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आवधिक रूप से और निर्धारित 
समय पर चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करना है, चाहे 
वह आम चुनाव हो या उप-चुनाव।

z	 यह मतदाता सूची तैयार करता है और एक इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान 
पत्र (EPIC) जारी करता है।

z	 यह मतदान केंद्रों की स्थिति, मतदाताओं के लिये मतदान केंद्रों का 
निर्धारण,  मतगणना केंद्रों के स्थान, मतदान व मतगणना केंद्रों के 
आसपास एवं सभी संबंधित व्यवस्थाओं पर निर्णय लेता है।

z	 यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह 
आवंटित करने के साथ इससे संबंधित विवादों को निपटाने का कार्य 
करता है। अतः कथन 1 सही है।

z	 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के 
चुनाव के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सलाहकारी शक्तियाँ 
प्राप्त हैं। यह संसद सदस्यों की निरर्हता के संदर्भ में राष्ट्रपति और 
विधान मंडल के सदस्यों के संदर्भ में राज्य पाल को परामर्श देने का 
कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। 

Q.181
उत्तर: D
व्याख्या: 
z	 अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिये विशेष संबोधन का प्रावधान किया 

गया है। इसमें ऐसी दो स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके 
तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित 
किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है।
�	प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र 

में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अतः कथन 3 सही है।
�	राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में संसद को 

सूचित करना होता है।
z	 इस तरह के संबोधन को 'विशेष संबोधन' कहा जाता है और यह एक 

वार्षिक विशेषता भी है।
�	इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ 

संबोधित किये जाने तक अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
z	 राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है, 

इसलिये अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। 
अतः कथन 2 सही है।
�	यह संबोधन पिछले वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न गतिविधियों 

और उपलब्धियों की समीक्षा होती है तथा उन नीतियों, 
परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें 
सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे 
बढ़ाने की इच्छा रखती है।

Q.182
उत्तर: (C)
व्याख्या
z	 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बेंचमार्क 

विकलांगता का आशय अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी 
प्रकार की विकलांगता के कम-से-कम 40 प्रतिशत से प्रभावित होने 
से है।

z	 अधिनियम के तहत विकलांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये 
गए हैं:
�	इस अधिनियम के दायरे में मानसिक बीमारी; ऑटिज्म; स्पेक्ट्रम 

डिसऑर्डर; सेरेब्रल पाल्सी; मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; क्रोनिक 
न्यूरोलॉजिकल विकार; भाषा संबंधी विकार; थैलेसीमिया; 
हीमोफिलिया; सिकल सेल डिज़ीज़; मल्टीपल डिसएबिलिटी 
जैसे- डेथ ब्लाइंडनेस; एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंसन्स रोग 
आदि शामिल हैं। ये सभी पूर्व के अधिनियम में शामिल नहीं थे। 
अतः कथन 1 सही है।
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z	 इसके तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिये आरक्षण 
की मात्रा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा संस्थानों 
में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। अतः कथन 2 सही है।

Q.183 
उत्तर: C
व्याख्या:
z	 ‘आर्बर डे फाउंडेशन’ और संयुक्त राष्ट्र के ‘खाद्य और कृषि संगठन’ 

(Food and Agriculture Organisation- 
FAO) द्वारा हैदराबाद शहर (तेलंगाना की राजधानी) को ‘2020 
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड’ के रूप में मान्यता दी गई है।

z	 यह ऐसे शहरों और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का एक 
अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं कि 
उनमें स्थित ‘अर्बन फॉरेस्ट्स’ और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए 
रखा जाए एवं लगातार उनका प्रबंधन किया जाए। अतः कथन 1 
सही है।

z	 यह कार्यक्रम ‘आर्बर डे फाउंडेशन’ और FAO की सहभागिता से 
चलाया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है।
�	इसके अंतर्गत एक शहर का मूल्यांकन पाँच मानकों पर किया 

जाता है - उत्तरदायित्त्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, 
आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना।

z	 हैदराबाद ने आर्बर डे फाउंडेशन के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम में दुनिया 
के 51 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद यह 
मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अतः कथन 3 सही 
नहीं है।

Q.184
उत्तर: B
व्याख्या: 
z	 NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों 

(SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। 
�	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।
�	आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों ( Other Backward 

Classes-OBCs) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध 
में भी अपने  कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किये जाने की 
आवश्यकता है जिस प्रकार वह SCs समुदाय के संबंध में 
करता है।
�	वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में 

भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार 
था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग 
को इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अत: कथन 1 
सही नहीं है।  

z	 65वांँ संशोधन, 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति  (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) 
आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 
�	89वांँ संशोधन, 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 

जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में  दो 
अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय 
अनुसूचित जाति आयोग ( National Commission 
for Scheduled Castes- NCSC) और अनुच्छेद 
338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 
(National Commission for Scheduled 
Tribes- NCST) का गठन किया गया।अत: कथन 3 सही 
है।  

z	 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 
तीन अन्य सदस्यों से मिलकर की जाती है।
�	इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश 

द्वारा की जाती है। अत: कथन 2 सही है।  
Q.185
उत्तर: A
व्याख्या:
z	 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय 

मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अतः 
कथन 1 सही है।
�	अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, यदि 

राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं 
चल सकती है तो राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के 
आधार पर या दूसरे ढंग से (राज्यपाल के विवरण के बिना) भी 
प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है।

z	 संसदीय अनुमोदन और समयावधि:
�	राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की 

तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित 
किया जाना अनिवार्य है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

�	राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंज़ूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव 
किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता 
है।

�	यदि यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन छह 
माह तक रहता है इसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि (प्रत्येक 
छह माह पर संसद की स्वीकृति के साथ ) के लिये बढ़ाया जा 
सकता है।
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Q.186
उत्तर.: C
व्याख्या.:
z	 अनुच्छेद 239 A संसद को केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी के लिये 

स्थानीय विधायिका अथवा मंत्रिपरिषद के सृजन का प्रावधान करता 
है। अनुच्छेद 239 AA ने दिल्ली के लिये एक विधानसभा का 
सृजन किया, जो सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस से संबंधित 
मामलों को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधीन अन्य 
विषयों पर कानून बना सकती है। अतः कथन 1 सही है। 

z	 अनुच्छेद 239AB यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 
239AA ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, न कि पुद्दुचेरी) या इस 
अनुच्छेद के अनुसरण में किये गए किसी भी कानून के सभी या 
किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह 
प्रावधान अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के सामान प्रतीत होता है। 
अतः कथन 2 सही नहीं है।

z	 वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी (1963 में), दिल्ली (1992 
में) और जम्मू और कश्मीर (2019 में) के लिये एक विधानसभा 
का प्रावधान किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

Q.187
उत्तर: (c)
व्याख्या:
z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के प्रावधान के अनुसार केवल 

अनुच्छेद-1 और अनुच्छेद-370 ही जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। 
अन्य अनुच्छेदों के लागू होने की प्रक्रिया का निर्धारण  राज्य सरकार 
के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाना था।
�	उल्लेखनीय है कि इस प्रावधान को संवैधानिक (जम्मू और 

कश्मीर में लागू होने के लिये) आदेश 2019 के माध्यम से 
संशोधित कर दिया गया है। 

z	 अनुच्छेद-370 भारतीय संविधान के भाग 21 में स्थित है, जिसमें 
भारत के विभिन्न राज्यों के अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष 
प्रावधानों को शामिल किया गया है। अतः कथन 1 सही है।   

z	 भारतीय संविधान के इस भाग ने  ‘जम्मू और कश्मीर’ के  विशेष 
दर्जे को आधार प्रदान किया। अतः कथन 2 सही है।  

Q.188
उत्तर: (B)
व्याख्या: 
z	 भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में चार राज्यों (असम, 

मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के 
अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधानों 
का उल्लेख है।

z	 भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में चार राज्यों यथा- असम, 
मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों 
के प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

z	 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244A में असम के कुछ आदिवासी 
क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके 
लिये स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का निर्माण 
करना शामिल है। अतः कथन 2 सही है।

Q.189
उत्तर: (C)
व्याख्या:
z	 अमेरिकी संविधान के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, 

रिश्वत लेने अथवा किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म के कारण 
पद से हटाया जा सकता है।

z	 अब तक तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों- डोनाल्ड ट्रंप (वर्ष 2019), 
बिल क्लिंटन (वर्ष 1998) और एंड्रयू जॉनसन (वर्ष 1868) पर 
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाया गया है, हालाँकि 
सभी को सीनेट में विमुक्त कर दिया गया।

z	 इस प्रकार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग द्वारा 
पद से हटाया नहीं गया है। अतः कथन 1 सही है।

z	 भारत में राष्ट्रपति को केवल 'संविधान का उल्लंघन' करने की स्थिति 
में ही हटाया जा सकता है, साथ ही भारतीय संविधान में 'संविधान 
के उल्लंघन' के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है।

z	 महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन- लोकसभा अथवा 
राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है। अतः कथन 2 सही है।

Q.190 
उत्तर: (A)
व्याख्या
z	 केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Com-

mission-CVC) एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है जो किसी भी 
कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होता है तथा केंद्र सरकार 
के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह 
केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता 
कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार के संबंध 
में सलाह भी देता है।
�	केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो 

CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता 
अधिकारियों (CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण 
कराता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
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z	 केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 
वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों 
के आधार पर की गई थी। वर्ष 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा 
देते हुए संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया 
गया। अतः कथन 1 सही है।

z	 CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें 
सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।

Q.191
उत्तर: A
व्याख्या: 
z	 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 

अतः कथन 1 सही है।
z	 इसमें कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता 

है, यदि वह:
�	किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा 

विनियमन करता हो।
�	केंद्र सरकार द्वारा लिये गए  ऋण के विनियमन से संबंधित हो।
�	भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, या 

ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने 
संबंधित हो।

�	भारत सरकार की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि की 
अभिरक्षा करता हो।

�	भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग करता हो।
�	भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या 

इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करता हो।
�	भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की 

प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की 
निधियों का लेखा परीक्षण करता हो।

�	उपरोक्त विषयों का आनुषंगिक कोई विषय हो।
z	 धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अतः 

कथन 2 सही नहीं है।
�	इन्हें पेश करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।
�	राज्य सभा द्वारा इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है और 

न ही इन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही 
नहीं है।

Q.192  
उत्तर: C
व्याख्या: 
z	 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति:

�	इसके संबंध में:
�	संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत, राष्ट्रपति को उन 

व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो 
निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार 
दिये गए हों।

z	 संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,
z	 सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में और,
z	 यदि दंड का स्वरुप मृत्युदंड हो।

�	सीमाएँ:
z	 राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के 

परामर्श के बिना नहीं कर सकते।
z	 सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि 

राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की 
सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारूराम बनाम 
भारत संघ, और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल 
राज्य मामले शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। 

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर:
z	 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा 

अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है 
जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:
�	सैन्य मामले: राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा 

कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं।
�	मृत्युदंड: राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान 

दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के 
मामलों तक विस्तारित नहीं है। अतः कथन 2 सही है। 

Q.193
उत्तर.A
व्याख्या
z	 सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया 

गया था, इसे संसद का बजट सत्र पूरा होने पर फिर से शुरू किया 
जाएगा।

z	 संसद सत्र आहूत करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-85 में 
निर्दिष्ट है। अतः कथन 1 सही है। 
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�	यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता 
है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, तथा 
सांसदों को सत्र के लिये बुलाया जाता है।

z	 भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष 
में तीन सत्र होते हैं।

z	 सत्र आहूत करने के लिये राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय-
समय पर सम्मन जारी करता है। 
�	परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से 

ज़्यादा का नही होना चाहिये। अर्थात् संसद को कम-से-कम वर्ष 
में दो बार मिलना चाहिये। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

�	बजट सत्र: सबसे लंबा बजट सत्र (पहला सत्र) जनवरी के अंत 
में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में 
समाप्त हो जाता है। बजट सत्र के दौरान एक अवकाश होता है 
ताकि संसदीय समितियाँ बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।

�	मानसून सत्र: दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र होता है, 
जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म 
होता है।

�	शीतकालीन सत्र: शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन 
नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है।

Q.194
उत्तर: D
व्याख्या: 
राष्ट्रपति की वीटो पॉवर:
z	 संविधान का अनुच्छेद 111 यह निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति या तो 

विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या अपनी सहमति को रोक सकते 
हैं। अतः कथन A सही है।

z	 भारतीय राष्ट्रपति तीन प्रकार के वीटो पॉवर का उपयोग कर सकते 
हैं: (1) आत्यंतिक वीटो, (2) निलंबनकारी वीटो और (3) पॉकेट 
वीटो।
�	अपवाद: संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास 

कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। अतः कथन C सही है।
निलंबनकारी वीटो
z	 अर्थ: राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी 

विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। 
z	 यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा 

संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति 
उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिये बाध्य है।

z	 अपवाद: राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में ‘निलंबनकारी 
वीटो’ की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः कथन B 
सही है।

पॉकेट वीटो
z	 अर्थ: इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर न तो 

अपनी सहमति देता है, न उसे अस्वीकृत करता है और न ही लौटता 
है, किंतु एक अनिश्चितकाल के लिये विधेयक को लंबित कर 
सकता है। अतः कथन D सही नहीं है।

195. 
उत्तर: A
व्याख्या : 
z	 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 

के संदर्भ में वर्ष 1993 के दूसरे न्यायाधीश मामले (Second 
Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली 
की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट किया कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव 
में "सहमति" है।

z	 इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की 
व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम 
न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।

z	 तीसरा न्यायाधीश मामला (Third Judges Case- 
1998):वर्ष 1998 में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा जारी एक 
प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) के 
बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम 
का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी 
शामिल होंगे।
�	उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम 

प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार 
की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की 
प्रक्रिया में ही होती है। 

�	कॉलेजियम प्रणाली को ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ 
(National Judicial Appointments 
Commission) द्वारा प्रतिस्थापित करने के प्रयास को वर्ष 
2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था 
कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा उत्पन्न हो 
सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।  

z	 अनुच्छेद 124(2):  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के 
प्रावधानों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा  सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के 
कुछ न्यायाधीशों  (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिये जितने न्यायाधीशों 
के परामर्श को उपयुक्त समझे) के परामर्श के बाद की जाएगी। 

z	 अनुच्छेद 217: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के 
अनुसार,  एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और  
मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले 
में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की 
जाएगी। अतः कथन 2 सही है। 
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196.
उत्तर: B 
व्याख्या:
मौलिक कर्तव्य:
z	 मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत 

संघ) से प्रेरित है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
z	 इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह 

समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में शामिल 
किया गया था। अत: कथन 2 सही है।

z	 संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया जिसमें 10 
मौलिक कर्त्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान 
संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया-

z	 राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति 
में गैर-न्यायिक हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

z	 मौलिक कर्त्तव्य:
�	संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज 

एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
�	 स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च 

आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।
�	 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे 

अक्षुण्ण रखें।
�	 देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
�	 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना 

का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी 
प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो 
स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

�	 हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व 
समझें और उसका परिरक्षण करें।

�	 प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य 
जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्द्धन करें त्तथा प्राणीमात्र के लिये 
दया भाव रखें।

�	 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की 
भावना का विकास करें।

�	 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
�	 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष 

की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और 
निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

�	 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा 
के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन 
अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। 

197. 
उत्तर: B
व्याख्या:
z	 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में, सर्वोच्च 

न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान संघीय है और इसकी 
'मूल विशेषता' संघवाद है।

z	 सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को देखा कि हमारे संवैधानिक योजना 
के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की जाती 
है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। 
अत: विकल्प B सही है।
�	राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। वे केंद्र के उपांग 

या एजेंट नहीं हैं। 
�	तथ्य यह है कि एक आपात स्थिति के दौरान और कुछ अन्य 

घटनाओं में केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों का विलोपन या अतिक्रमण 
किया जाता है।

�	बता दें कि भारतीय संविधान में संघवाद प्रशासनिक सुविधा का 
मामला नहीं है, बल्कि इसके प्रमुख सिद्धांतों में से एक है।

198.
उत्तर: A 
व्याख्या: 
z	 भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में 

रखते हुए केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के 
लिये 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति 
मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया।

z	 रिपोर्ट 7 खंडों में है और अनुशंसाएँ केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक व 
केंद्र-राज्य संबंधों का प्रदर्शन, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध तथा योजना 
निर्माण, स्थानीय स्वशासन एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन, आंतरिक 
सुरक्षा, आपराधिक न्याय व केंद्र-राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक 
संसाधन और अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक विकास, लोक 
नीति व उत्तम प्रशासन आदि विषयों से संबंधित हैं।
�	आयोग ने 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत अपनी सात 

खंडीय रिपोर्ट में 273 सिफारिशें कीं। अतः विकल्प A सही है।
199. 
उत्तर: B
व्याख्या: 
भारतीय संसद में अन्य प्रस्ताव:
z	 विशेषाधिकार प्रस्ताव: इसे एक सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है 

जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को 
रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या 
अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इस प्रस्ताव 
का उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।
�	इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा 

सकता है।
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निंदा प्रस्ताव:
z	 लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसे 

एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत 
किया जा सकता है।

z	 इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिये मंत्रिपरिषद की निंदा करने 
हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया 
जा सकता है।

z	 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का 
उल्लेख करना चाहिए। इसे एक व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह 
या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जा सकता है।
�	इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा 

करने के लिए स्थानांतरित किया गया है। इसे केवल लोकसभा 
में ही पेश किया जा सकता है।

z	 अनियत दिवस प्रस्ताव: यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने 
स्वीकार कर लिया हो लेकिन इस पर चर्चा के लिये कोई तारीख तय 
नहीं की गई हो।
�	इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा 

सकता है। 
z	 अविश्वास प्रस्ताव: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया 

है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस 
सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। 
इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर 
मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के 
लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 
�	इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः 

विकल्प B सही है।


